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 lait  मंडी

 क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 न
 ६  )  पूर्व  पाकिस्तान से  र  कौर  अरन्य  अल्पसंख्यक समुदायों  का  बड़े

 पैमाने  पर  निर्माण फ्  है  ;

 यदि  तो  Ge qR  के  तरन्त  तक  ऐसे  कुल  कित
 >

 व्यक्तियो
 टग  ferry

 ने  सीमा पार  कर

 भारत  में  प्रवेश  fear  ;

 इन  निस्सहाय '  व्यक्तियों  को  सहायता  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ;

 क्या  सरकार  उन्हें  बसाने  का  इरादा
 रखती  है  कौर  यदि  तो  किस  प्रकार

 ?

 ware  ate  संभरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (att  पु०  शे०  :  कौर

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  2892 FR Wed WH. के  प्रीत

 लगभग  ११,०००  सन् थाल  पूर्वी  पाकिस्तान से  भारत  प्रायः  |

 म्यूजिक  कठिनाई  में  ग्रस्त  परिवारों  को  उपदान  सहायता  योजना  के  अधीन  राज्य

 सरकार  से  सहायता  मिलती  है  ।

 दण्डकारण्य  में  १०००  सन् थाल  पुनर्वासिंत  करने  का  फैसला  किया  गया  ।

 प्र०  रं०  चक्रवातों  :  ये  सहायता  कार्य  तदर्थ  आधार  पर  किये  जाते  हैं  या  उस  नीति  के

 अनुसरण  में  जो  अरब  विस्थापित  व्यक्तियों  पर  लागू  होगी  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  मेहरचन्द  आपातकालीन  स्थिति

 उत्पन्न  हो  गई  थी  हम  ने  कुछ  निर्णय  किये
 ।

 इस  समय  स्थिति  यह  है
 ।

 श्री  प्र०  Comment  :  gar  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रख  कर  जिन  के  कारण  मे  लोग  अपने

 जीवन  पर  खेल  कर  सीमा  पार  करने  को  विवश  क्या  सरकार  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 मानने  श्र  न  सानने  की  नीति  में  संशोधन  करेगी

 pat  agora खन्ना
 :  इन  व्यक्तियों  को  दो  भागों  में  विभाजित  किया  जा  सकता  है  ।

 तो  वे  जो  प्रसनजीत  प्रमाणपत्र ले  कर  वर्ष  exe  से  झरा  रहे  हैं  जहां  पर  स्पष्ट  है  कि  वे  कोई  सहायता

 अथवा  लाभ  नहीं  मांगेंगे  |  दूसरे  वे  हैं  जो  पिछले  ३  या
 ४  महीनों  जिनकी

 संख्या  लगभग  ११,०००  ग्रामों  |  उन  के  पास  कोई  बयान  प्रमाणपत्र  नहीं  हैं  ।  हम  ने  मामले पर

 विचार  किया  है  कौर  हम  उन  को  हर  संभव  सुविधा  प्रौढ़  पुनर्वास  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 |  भाद्र  पद  )  मौखिक  उत्तर  र३५७

 pert  सुबोध  हंसदा
 :
 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  दण्डकारण्य  में  हजारों  परिवार  बसाये  जायेंगे

 ।

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  ae  सच  है  कि  बहुत  से  सन् थाल  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  जाने
 से  इन्कार

 करते हैं  ?  यदि  तो  यह  प्रस्ताव  न  मानने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fait  to  भास्कर
 :

 यह  सच  है  कि  प्रारम्भ  में  केवल  थोड़े  ही  सन् थाल  दण्डकारण्य  जाने  को

 राजी  हुए  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  लोगों  ने  यह  फैला  दी  कि  दण्डकारण्य  भयंकर

 प्राणियों  और  चीतों  से  भरा  है  ।  बाद  में  सन् थालों  के  नेताओं  का  एक  दल  स्थिति  देखने  को  दण्डकारण्य

 गया
 है

 ।
 जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  वे  बड़े  संतुष्ट  हो  कर  वापस  भराये

 कौर  वे  लोगों  को  दण्डकारण्य  जाने  को  कह  रहे  हैं  ।  कौर  मैं  सदन  को  बता  दू  कि  एक  या  दो

 दिन  में  ३०-४०  परिवार  प्रौढ़  वहां  चले  जायेंगे  प्रौर  कुछ  भ्र  बाद  में  जायेंगे  ।

 श्री  भक्त  ददन  :  गाना  यह  बताया  गया  है  कि  राज्य  सरकार इस  सम्बन्ध  में  पूर्वी  पाकिस्तान

 से  भराये  हुए  विस्थापितों  को  सहायता  देगी
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  केन्द्रीय  सरकार ने  इसके  लिये

 परी  से  कहों  कोई  दम  उठाए  कितनी  सहायता  ही

 श्री  से हरचन्द खन्ना  :  सहायता  दो  किस्म  की  होती  है  ।  एक  तो  रिलीफ  की  शक्ल  में  होती

 है  vite  दूसरे  रिहैबिलिटेशन  की  शक्ल  में
 ।

 रिहैबिलिटेशन  के  लिये  तो  हम  ने  फैसला  किया  है  कि  हम

 दण्डकारण्य  में  यह  करेंगे  ।  जहां  तक  रिलीफ  का  ताल्लुक़  हूं  प्रान्तीय  सरकार  उन  को  देती  रही  है  ।

 लेकिन  रिलीफ  तो  उस  को  दिया  जाता  है  जो  रिलीफ  लेने  के  लिये  ort  ।  अगर  कोई  जाये  न  तो

 रिलीफ  किस को  दें  ?

 ब  Ho  दास  :  उन  व्यक्तियों  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  जायेगी  जो  कृषक  नहीं  हैं झ्र ौर

 जिन्हें  दण्डकारण्य  में  नहीं  बसाया  जा  सकता  ?

 श्री  Yo  to  भास्कर :  सन् थाल  किसान हैं  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 दण्डकारण्य  में  बसाये  जा  रहे  हजारों  सन् थालों
 के  अतिरिक्त

 राजबन्सियों  at  गैर-सन्धालों  के  बारे  जो  ard  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  कौर  क्या  मैं  जान

 सकता  हुं  कि  क्या  उन  के  बारे  में  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ?

 fat  सेहरचन्द  ११,०००  जो  बिना  प्रतिजन  प्रमाणपत्र  के  aa  में  से

 सन्थालों की संख्या लगभग की  संख्या  लगभग  &  Yoo  है  बाकी  १,५००  व्यक्तियों  के  मामलों  पर  भी  हम  विचार

 करने
 को

 तैयार  यदि  वे  इस  अवधि  में  कराये  होंगे  ।  जहां  तक  पुनर्वास  का  सम्बन्ध है  दण्डकारण्य

 योजना  में  एक  नीति  निर्धारित की  गई  है  कौर  उनके  साथ  उस  योजना  के  ea  व्यवहार  किया

 जा  रहा है

 श्री  हेम  बुझा
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 ga  तक  पूर्व  पाकिस्तान  के  राजशाही

 att  निकटवर्ती  जिलों  में  तनाव  रहा  है  कौर  श्रत्पसंख्यक  लोग  इस  देश  को  श्री  रहे  क्या  मैं  जान

 सकता  हूं
 कि

 क्या  सरकार  उन  सब  लोगों  जो  रहे  पुनर्वासित  करने  की  योजना  बना  रही  है  ?

 शनी  खन्ना
 :

 मैं  केवल  उन्हीं  का  पुनर्वास  कर  सकता  हूं  जो  पुनर्वासित  होना  चाहते
 हों

 भ्रंग्रेजी में में
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 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :
 यहां  art  वाले  अल्पसंख्यकों  की  क्या  प्रतिशतता  है  कौर  वहां  पर

 रहने  वालों
 की

 क्या  प्रतिशतता है  ?

 श्री  मेहरचन्द  इस  बात  का  इस  प्रदान  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 भिनाय  महोदय
 :

 कया  उन्हें  कोई  जानकारी  है  ?

 शी  मेहरचन्द खन्ना
 :

 यह  प्रदान  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  से  पूछा  जाना  चाहिये  ।  मेरा  सम्बन्ध

 कुछ  सीमित  हद  तक  केवल  सन् थालों  से  है  |

 महोदय
 :

 प्रश्न  में  अरन्य  अ्रल्पसंख्यकों--राजबंसी कौर  बारे  में  भी  पूछा

 गया  है  |
 कितने  प्रतिशत  जाये  हैं  ate  कितने  प्रतिशत  वहां  बचे  हैं  ।  ?

 श्री  मेहरचन्द खन्ना
 :
 में  ने  उत्तर  दिया  है  कि  ११,०००  जो  बिना  प्रतिजन

 प्रमाणपत्र के  यहां  aa  में  से  लगभग  €,५००  सन् थाल  हैं  बाकी  १,५००  गैर-सन्यास  हैं  |

 स०  पो ०
 बनर्जी

 :
 क्या  सरकार  मे  बिहार  में  सन् थाल  परगना  में  पराये  इन  सन् थालों  को

 बसाने  के  लिये  बिहार  सरकार  से  परामर्श  करने  के  लिये  कदम  उठाये  हैं  प्रौढ़  उन  की  क्या

 क्रिया है  ?

 मेहरचन्द  wat  :
 इस  समय  हम  केवल  इन  व्यक्तियों  को  दण्डकारण्य  में  पुनर्वासित  करने

 पर  विचार कर  रहे  हैं  ।

 श्री  इद्रीस गुप्त  :  पिछले  ३-४  महीनों  में  ort इन  ११,०००  सन् थालों में  से  वास्तव  में

 कितने  व्यक्तियों  ने  सरकार  से  सहायता  के  लिये  aaa  किया  है  कौर  उन्हें  किस  पैमाने  पर  सहायता

 दी  जा  रही  है  ?

 श्री  मेहरचन्द खन्ना  :  राज्य  उपदान  योजना  के  पहले  कुछ  दिनों  में  जो  सहायता  दी

 वह  थोड़ा  रुपया  था  ।  यह  मामला  इस  संसद्  में  उठाया  गया  था  हम  ने  भी  मामले  की  जांच

 की
 ।

 फौरन  ही  मैं  ने  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  से  सम्पर्क  स्थापित  किया
 |
 मैं  ने  उन  को  बताया

 कि
 हम  कुछ  भ्र ति रिक्त  धन  देने  को  तैयार  हैं  कौर  यदि  वह  कुछ  धन  फौरन  चाहें  तो  मैं  स्वविवेक

 अनुदान  से  कुछ  धन  उन्हें  दे  सकता  हूं
 ।

 परन्तु  मुख्य  मंत्री  ने  बताया  कि  सहायता  लेने  वाला  कोई

 नहीं
 है  ।

 श्री  यशपाल  सिंह
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  वे  लोग  बहुत  दुखी  श्र  परेशान  हालत  में  हैं
 ?

 न  वे  माइग्रेशन  सर्टिफिकेट  ले  सकते  हैं  ग्रोवर  न  ही  रिलीफ  के  लियें  सरकार  के  पास  सकते  हैं  ।

 ऐसी  हालत  में  क्या  सरकार  खुद
 उन

 को  इमदाद  देने  के  लिये  तैयार  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  गवर्नमेंट  क्या  उन  के  पास  जाये  ?

 श्री  अब्दुल  गनी  गोनी
 :

 बड़े  पैमाने  पर  प्रतिजन  आधिक  कठिनाई  के  कारण  है  श्रथवा  उनके

 प्रति  किया  गया  भेदभावपूर्ण व्यवहार  ?

 शी  मे हरचन्द  खन्ना  :
 यह  प्रश्न

 वैदेशिक-कार्यो  मंत्रालय  से

 gar  जाना
 चाहियें  ।

 wast  में
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 औद्योगिक  सहकारिता  कार्यकारी  दल

 स०  ला०  द्विवेदी

 न्द्श्द
 श्री  स०  Wo  सामन्त

 4  श्री  ह  Fo  दास
 :

 श्री  सुबोध  हंसना
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गा
 विनर ary q  को  किस  fafa  से  कार्यान्वित औद्योगिक  सहकारिता  कार्यकारी  दल  की  सिफ

 किया  जाएगा  ;

 क्या  निदेशक  की  नियुक्ति हो  गयी  हैं  ;  ak

 यदि  तो  यह  अपना  काम  कब  तक  आरम्भ  करेंगे  इनको  क्या  काम  सौंपे  जायेंगे
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  :  औद्योगिक

 करता  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशें  पहले  से  ही  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 a

 सभा  की  मेज  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 प्रौद्योगिक  सहकारिता  निदेशक  को  जिन्होंने
 ४  EGO  को  वाणिज्य तथा  उद्योग

 मन्त्रालय  में  अरपना  कार्य-भार  सम्भाला  निम्नलिखित  कायें  सौंपे  गये  हैं

 १.  भारत  में  औद्योगिक  सहकारिता  आन्दोलन  के  विकास  की  गति  को  कौर  अधिक

 बढ़ाना  |

 २.  विभिन्न बोर्डों  में  शामिल  की  गई  भिन्न-भिन्न  उद्योगों की  औद्योगिक  सहकारिताएँ

 के  संयुक्त  लाभ  की  योजनाओं को  कार्यान्वित  करना  जैसे  सहकारी  अधिकारियों

 भ्र  सदस्यों  को  प्रशिक्षण  शीर्षस्थ  तथा  केन्द्रीय  सहकारिता  बैंकों  द्वारा

 कारी  समितियों  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  सम्बन्धी  औद्योगिक  सहकारी

 समितियों  की  राज्य  तथा  प्रादेशिक  संस्थानों  को  सहायता  देना  तथा  सहकारी

 विभागों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करना  ।

 औद्योगिक  सहकारिताएँ  सम्बन्धी  अखिल  भारतीय  बोर्डों  /  श्रीनाथ  के  कार्यक्रम  श्र

 नीतियों का  सामना  करना  |

 «-  सम्बन्धित  केन्द्रीय  सरकारी  विभागों  से  सम्पर्क  बनाये  रखने  तथा  उन्हें  वे

 धायें  देना  जिनकी  areca  श्रौद्योगिक  सहकारिताग्रों को  होती  है

 .  राज्य  सरकारों  की  नीतियों  ate  कार्यक्रमों  का  समन्वय  भी  करना  तथा  इस  क्षेत्र  में

 पर  जोर  देना ।

 %  .  oft  सहकारी  संस्थापकों  के  आंकडे  रखना  |

 श्री  |. ह  ला०  द्विवेदी  :  बयान  में  बताया  गया है  थो  कि  सभा  पटल  पर  रखाਂ  कि

 डायरेक्टर  कोझोप्रेटिव्ज़  लगभग
 दो

 वर्ष  से  काम  कर  रहा  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि
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 इस  दो  ay  की  अवधि  में  क्या  इस  डायरेक्टर  ने  कोई  लाभप्रद  काम  किया  यदि  किया  है  तो  क्या

 उसका  विवरण  दिया  जाएगा
 ?

 A  कानूनगो  :  सबसे  पहले  तो  यह  समझ  लिया  जाना  चाहिये  कि  सारा  काम  को प्रो प्रे

 frot  कग
 स्टेट  गवर्नमेंट  के  जरिये  नहीं  हो  सकता  है  ।  बहुत  से  बहुत  सी  स्कीम्ज़  बनाई

 गई  जिनको  स्टेंट  गवर्नमेंट वालों  ने  कबूल  किया  है
 ।  रिजर्व

 बैंक
 श्र

 दूसरी  श्रागनाइजेशन्ज़

 इ  स  डायरेक्टोरेट  से  सलाह  मशविरा  करती  हैं  ।

 श्री  म०  ला०  त्रिवेदी  :  सहकारी  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  में  से  कौन  सी  ऐसी  सिफारिशें

 हैं  जिनको  भ्र भी  तक  सरकार  ने  नहीं  माना  है  उन  पर  परमल  नहीं  किया  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  करीब-करीब सब  मान  ली  गई  हैं  ७  PENE  का  एक  रेजोल्यूशन

 इस  बार  में  इस  हाउस  H  सामने  २४  PLUS  का  पदा  किया  गया  था  |

 fat
 स०

 चं०  सामन्त  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  कि  इस  कार्यकारी  दल  की  सभी  सिफारिशें

 क्रियान्वित  कर  दी  गयी  क्या  इसके  भ्र ति रिक्त  राज्य  सरकारें  कोई  प्रौढ़  चीज़  लेना  चाहती  थीं
 ?

 fat  कानूनगो  :  नहीं  .
 ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  सरकार  की  यह  नीति  कि  धीरे-धीरे  दस्तकारी

 तथा  हथकरघा  उद्योगों  में  प्रौद्योगिक  सहकारी  समितियां  बनाई  जायें
 ?

 vat  कानूनगो  :  पिछले  १५  वर्षों  से  यह  लागू  है
 ।

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  श्रधघिनियम को  लाग  करना

 +
 RE.  श्री  स०  मो०  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मोटर  परिवहन  कर्मचारी  अधिनियम  सभी  राज्यों  में  लागू
 कर

 दिया  गया  है

 यदि  तो  कितने  भ्र  किन-किन  राज्यों  ने  यह  भ्र घि नियम  अब  तक  लागू  नहीं

 किया  है  mk

 (7)
 इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 श्रम  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  जम्मू  कौर  काश्मीर को

 छोड़  जहां  यह.श्रधिनियम लागू  नहीं  यह  अधिनियम  श्री
 सभी

 राज्यों  में  लागू  हैं  ।

 राजस्थान  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नियम  बनाये
 गये

 हैं
 ae

 व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  ।

 बाकी  राज्यों  उदाहरणतः  आन्ध्र  श्रीराम  मध्य

 उड़ीसा  पंजाब  पश्चिम  बंगाल  में  ale  सभी  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  नियमों  के  शीघ्र

 प्रकाशन  श्रौर/ग्रथवा  क्रियान्वयन  व्यवस्था  करने  के  लियें  कार्यवाही  की  जा  रही  हूं
 ।

 क्रियान्वयन  कर्मचारियों  की  भरती  are  नियुक्ति  ae  ग्रधितियम  के  act  नियमों

 को  अ्रन्तिम रूप  देना  ।

 fall  स०  मो०  बनों  :  क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  परिवहन
 कर्मचारियों

 को  इस

 अधिनियम  के  sada  अथवा  भारत  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  किसी  wea  नियम  के  अंतगर्त  कोई

 सुविधा  नहीं  मिल  रही  है  भ्र ौर  क्या  उन्होंने  कोई  पौर  नियम  बनाये  हैं श्रौर  यदि
 तो

 क्या  उसके

 बारे  में  मन्त्रों  महोदय  को  बता  दिया  गया  है
 ?

 ee  ay

 ear  अंग्रजी  में
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 fait  संघ  राज्य  क्षेत्रों  समेत  बाकी  राज्यों  में  नियमों  को  शीघ्र  प्रकाशित  करने  के

 लिये  कार्यवाही की  जा  tet है  ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  भारत  सरकार  हिमाचल  प्रदेश  प्राधिकारियों  को  कर्मचारियों  के

 रहित  में  नियमों  जब  तक  मन्त्री  महोदय  द्वारा  बताये  गये  नियम  नहीं  बन  जाते  क्रियान्वित न

 के  mer  देगी  ?

 +i  हाथी
 :

 वास्तव  हमने  सभी  राज्यों  को  प्रारूप  नियम  भेज  दिये  हैं  ae  हमने  रादेश  दिये

 हैं  कि  इन  प्रारूप  नियमों  का  पालन  किया  जाये  ।  इसमें  हिमाचल  प्रदेश  भी  शामिल  किया  जायेगा  ।

 fet स०  मो०  बनर्जी  :
 मेरा  प्रश्न था  --

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  et  यह  है  कि  क्या  सरकार  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  पने  नियम

 ६६  न  करके  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रारूप  नियमों  को  लागू  करने  को  कहेगी
 ।

 श्री  हाथी
 :

 हां  ।  जहां  तक  हिमाचल  प्रदेश  का  सम्बन्ध  है  हम  उन्हें  अधिनियम  के  भ्रमित

 मारे  द्वारा  बनाये  गये  नियमों  का  पालन  करने  को  कहेंगे
 ।

 श्री  अन्सार  हर वानी
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  रेलें  नहीं  हैं

 श्र  वहां  पर  मोटर  परिवहन  ही  परिवहन  का  साधन  क्या  सरकार  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार

 को  भी  वहां  पर  एक  ऐसा  ही  अधिनियम  बनाने  की  सिफारि दा  करेगी  ?

 श्री  हाथी
 :

 यह  अधिनियम  वहां  लागू  नहीं  होता  है  ।

 pat शक्त  दरशन  :  श्रीमती  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  राज्यों  में  मोटर  मज़दूरों  का

 कामना  पुरी  तरह  से  लागू  हो  गया  वहां  पर  उस  पर  अमल  करने  में  कोई  कठिनाई  तो  नहीं  या

 इसके  बारे  में  कोई  शिकायत  तो  गवर्नमेंट  के  पास  नहीं  आराई  ।

 pat  हाथी
 :

 प्रभी  तक  तो  कोई  नहीं  are  ।

 गजनी  काशीनाथ  पांडे  :  विभिन्न  राज्यों  में  व्यवस्था  का  क्या  गठन  है  उनको  कृत्य

 सौंपे गये  हैं  ?

 श्री  चीफ  इन्सपैक्टर  हैं  श्र  ग्र धि नियम  की  क्रियान्विति  के  बारे  में  देख  भाल  करने  के

 लिये  इन्सपेक्टर  हैं  ।  अधिनियम  में  यह  सब  व्यवस्था  है  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  हस्पताल

 yoo.  श्री
 इन्द्रजीत  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  बीमा कृत  २.  ५  लाख

 कर्मचारियों  के  लिये  कलकत्ता  भर  हावड़ा  के  अस्पतालों  में  केवल  २४६  पलंग  हैं  ;

 बीमा कृत  कर्मचारियों  के  लिये  पृथक  अस्पतालों  के  निर्माण  में  लगातार  विलम्ब  होने

 के  कारण

 क्या  हुगली  प्रौढ़  २४  परगना जिला  में  ३  .  ५  लाख  झर  कर्मचारियों  को  इस  योजना  के

 श्रन्तगंत लाने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  पर्याप्त  ग्र पस् ताल  सुविधाओं  की  श्रावइ्यकता  कैसे  पुरी  की  जायेगी
 ?

 wast  में
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 श्रम  ate  रोजगार  मंत्रालय में  श्रम  मंत्री  हाथी  )  ५०६  पलंग (2&4  सामान्य

 तौर  २१०  क्षय  उपलब्ध हैं  ।

 प्रारम्भ  में  विलम्ब  कुछ  प्रशासनिक  कठिनाइयों  भीड़भाड़  वालें  कलकत्ता

 दाहर  में  कौर  इसके  उपनग  रीय  क्षेत्रों  में  उपयुक्त  भूमि  प्राप्त  करने  के  हुमा  ।  तथापि दो  भ्र स्प तालों

 के
 निर्माण  कार्य  में  काफी  प्रगति  हुई  प्रौढ़  दो  भ्रमण  का  निर्माण  प्रारम्भ  हो  चुका  है  ।  अस्पताल के  रूप  में

 इस्तेमाल करने  के  लिये  राष्ट्रीय  चिकित्सा  संस्था  की  इमारत  को  खरीदने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  |

 जी  नहीं  ।

 अस्पतालों  में  अ्रधिक  बिस्तर  सुरक्षित  करके  कौर  निर्माणाधीन  कौर  निर्माण  किये  जाने

 वाले  वर्ष  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पतालों  का  इस्तेमाल  करके  |

 इन्द्रजीत  गुप्त  :  पिछले  दो  या  तीन  वर्षों  से  हम  यही  सुनते  श्री  रहे  हैं  कि  कि  अस्पताल

 बनाये  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  ऐसी  कोई  निश्चित  तिथि  निर्धारित  की
 गयी

 है  कि  तब

 तक  कि  ये  तैयार  हो  जायेंगे  फिर  उपलब्ध  कुल  बिस्तरों  की  संख्या  क्या  होगी ?

 श्री  हाथी
 :  निर्माणाधीन दों  aerate  RRR  तक  तैयार  हो  जायेंगे  कौर  दोनों

 अस्पतालों  मैं  समझता  बिस्तरों  की  संख्या  २००  होगी  ।

 डा०  ३1.
 क्या  परिचय  बंगाल  में  पृथक  अस्पताल

 न
 बनाने  का

 एक  कारण
 थिक न्न्च

 अ्रस्पतालों  के  बारे  में  बगाल  सरकार  का  रेखा  है  ?

 श्री  हाथी
 :

 कुछ  बातचीत हुई  थी
 ।

 परन्तु  जब  हमने  श्रम  मन्त्री  शौर  मुख्य  मन्त्री  से

 बातचीत  कर  ली  है  कौर  कमी  शादी  प्राप्त  करने  के  लिये  विभिन्न  तरीकों  पर  उन्होंने  चिनता

 tat  ४." ह ५  चं०  गह  :  कलकत्ता  नेशनल  मेडिकल  कालिज  ak  अस्पताल खरीदने  का  प्रस्ताव

 किस  प्रक्रम पर  है  ?

 श्री  हाथी  :  मैं  समझता  हुं  कि  उस  बारे  में  पत्र-व्यवहार चल  रहा  है  ।

 रेफ्रोज्रेटरों का  आयात

 सुबोध  हंसना
 :

 श्री स०  do  सामन्त  :

 1७०१०  की  ब०  कु०  दास :

 |  श्री  म०  ला०  द्विवेदी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्यों  रैफ़िजरेटरों का  are  पूर्णतया बन्द  कर  दिया  गया  है

 यदि
 तो

 कभी  कितने  प्रतिशत  श्रायात  किया  जाता  है  कौर  किन  देशों  से

 wa  तक  इन  रैफ़िजरेटरों के
 निर्माण

 के
 लिये

 कितने  लाइसेंस  गर-सरकारी  निर्माता प्र ों

 को  दिये गये  हैं

 इन  फैक्टरियों  का  कुल  उत्पादन  कितना

 इनमें  विदेशी
 प्राप्त  हुआ  है  ;

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  क्या  सब  फ़ैक्टारियों  को  सहयोग  मिला  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 शर  (&  हां  ।  रैफ़िजरेटरों  के  प्रख्यात  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा  है  ।

 से
 ae  फर्मों  को  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  जिनमें  से  पांच  में  उत्पादन  हो  रहा  है  ।  वर्ष

 PER  १६६२ में  से  जून  उनका  कुल  उत्पादन  € 024 AT WIT नग  A, REX

 नग  रहा  ।  इन  पांच  फर्मों  में  जिन  में  उत्पादन  हो  रहा  दो  में  विदेशी  सहयोग  है  ।

 fat  gate  हंसदा  :  हमारे  देश  में  जो  रैफ़िजरेटर  बनाये  जाते  हैं  वह  बिल्कुल  देशीय  सामान

 से  बनाये  जाते  हैं  या  सामान  का  भी  किया  जाता  है  ?

 +श्री  सनुभाई  शाह
 :

 कुछ  भाग  ऐसे  हैं  जेसे  कि  ठंडी  तांबे  की  ट्यूब  कौर  सील्ड  जिनका

 आयात किया  जाता  है  ।  काफी  का  भारत  में  निर्माण  किया  जाता  है  ।

 श्री  सुबोध  हंसदा
 :

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  किन  दो  फर्मों  में  विदेशी  सहयोग  है  ।  इस  सहयोग

 का  क्या  स्वरूप है  ।  यह  तकनीकी है  या  वित्तीय  ?

 श्री  सप्लाई  शाह
 :

 यह  अ्रधिकांश  तकनीकी  सहयोग  है
 ।

 परन्तु  कुछ  रायल्टी  भुगतान  भी

 करना  पड़ता  है  ।

 श्री ब०  तू  दास  :  देशी  रैफ़िजरेटर  के  मूल्य  की  आयातित  रफ़िजरेटर के  मूल्य  से  क्या

 तुलना
 है

 ?

 श्री  सनुभाई  कई  वर्षों  से  हम  देशीय  रेफ़्रिजरेटर  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  ।  प्रायश्चित

 रेफ़िजरेटरों  की  अपेक्षा उन  का  मूल्य  २५  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी
 :

 विदेशों  से  arma  किय  हुए  रैफ़िजरेटरों की  जैसा  कि  विदेशों  में

 मालूम  हुमा  एक्साइज  वगैरह  मिला  कर  १,०००  रु०  से  प्रतीक  नहीं  भारत  में  बने  हुए

 श्रावित dex  कोल्ड  रैफ़िजरेटरों की  लागत का  दाम  Yoo  रु०  से  afm  नहीं  फिर भी  वे

 2,€00  रु०  से  ary  में  बेचे  जाते  हैं  ।  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  बतलावेंगे  कि  जो  कम्पनियां  यहां

 रै  फ्रिज रे टर  बना  रही  हैं  वे  रिक  दाम  चाहे  कर  रही  हैं  वह  कब  तक  कम  हो  जायेंगे
 ।

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 यह  तो  ख्याल  की  बात  है  जो  दाम  कि  ज्यादा  बताये  गये ।  मैं  ने  कभी

 बतलाया
 था  कि  हालांकि कई  सालों  से  उन  का  इम्पोर्ट  नहीं  होता  है  फिर  भी  मेरे  ख्याल

 से  उन  के

 दाम
 २४५  परसेन्ट  ज्यादा  उसका  कारण  यह  है  कि  अ्रलंग-श्रलग साइजेज  कितने  क्यूबिक  फीट

 का  कोल्ड  स्टील  का  है  या  मामूली  माइल्ड  स्टील  का  बहुत सी  वैराइटीज  हैं  ।

 फिर  भी  मैं  जानता  हूं  कि  दाम  २५  परसेन्ट  ज्यादा  हैं  ।

 श्री  स०  ला०  द्वंद  :  मेरे  इस  seq  का  उत्तर  नहीं  मिला  कि  दाम  कब  तक  कम  होंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  बाद  में  को  बुला  लूंगा  |

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :

 देशीय  रैफ़िजरेटरों  की  किस्म  की  आयातित  रैफिजरेटरों  की  किस्म

 से  कया  तुलना है  ?

 श्री  मनुभाई दाह  :  कई  वर्षों  से  हम  इन्हें  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  ।  किस्म  संतोषजनक है  ।  मलय  के

 प्रदान  के
 बारे

 में  जब  उत्पादन  बहुंत  रिक  होगा तो  मूल्यों  में  कमी  श्री  जायेगी
 ।

 भेजी  में
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 श्री  तिरुमल
 राव

 :  क्या  देश  की  मांग  पूरा  करने  के  लिये  संभरण  पर्याप्त है  ?

 tat  भुलाई दाह  :  नहीं  ।

 pat  हरि  विष्णु  कामत  :  भारत  में  निमित  रैफ़िजरेटरों के  बारे  में  क्या  यह  सच  है  कि

 रेटरों  की  सरकारी  मांग  वृद्धि  पर  है  ग्रोवर  यदि  तो  सरकार  सिद्धान्तों  गा दर्दो  के  अतिरिक्त

 प्रौर  क्या  चीज  शीत्संगार  में  रखना  चाहती  है
 ?

 fuer  महोदय  :  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर

 हरिशचन्द्र  माथुर  :  बिना  विभाग  के  मंत्री  ने  बताया कि  स्कूटरों  का  मलय  घट  कर  %Yoo

 रुपये  होना  चाहिये  जिस  का  मतलब  है
 कि

 मूल्य  में  कमी  होने की  काफी  गुंजाइश है  ।  क्या  मैं  जान

 सकता हूं  कि  कया
 रेफ़िजरेटरों

 के  बारे  में  भी  मूल्य  में  कमी  के  प्रश्न  की  जांच  की  गयी है  ale  मंत्री

 महोदय  का  कया  भ्रनुमान है  कि  मूल्य  कितना  होना  चाहिये  मलय  को  उस  स्तर पर  लाने  के  लिये

 कया  कदम  उठाये गये  ?

 fat  मनु भाई  दाह
 :

 पर्याय  हम  मूल्य  कम  करने  के  लिये  लगातार  प्रयत्न  कर  रहे  निश्चित रूप

 से  यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि

 मूल्यों  में  कब  तौर  किस  हद  तक  कमी  होगी
 |

 परन्तु  सामान्य  अनुभव  यह

 है  कि  sa  उत्पादन  मूल्य  कम  होंगे ही  |

 श्री  इद्रीस लाल  मल्होत्रा  :  क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  कुछ  विदेशी  दूतावासों

 द्वारा  भ्रायातित  रफ़िजरेटर  मंडी  में  परोक्ष  रूप  से  पहुंच  रहे  हैं  उन  के  लिये  बहुत  प्रतीक  मूल्य  लिया

 जाता  है
 ?

 fat  मनुभाई  काह  :  हम  इतनी  बड़ी  मात्रा  में  निर्माण  कर  रहे  हैं  कि  राजनयिक  पदाधिकारियों

 के  ज  लिये  कराने  वाशी  किसी  चीज  से  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  त  सकती ।  जैसा  मैंने कई  बार  ब

 कारों  के  मामले  में  ऐसी  कठिनाई  है  ग्रोवर  रैफ़िजरेटरों  के  मामले  में  नहीं  ।

 श्रेय  महोदय  :  प्रश्न

 श्री  हरि  विष्णु कामत  मैं  एक  औचित्य प्रशन  उठाता  हुं  ।  यदि  बाप  प्रश्न  के  एक

 भाग  के  पूछे  जाने  की  afer  नहीं  देते  तो  के  उस  भाग
 को

 प्रनर्मात च्  न  दें  शर  मंत्री  महो

 दय  से  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  देने  को  कहें
 ।

 नियमों  में  भी  ऐसी  व्यवस्था है  ।

 +अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  लिये  यह  कठिन  है  ।  प्रदान  इतना  पेचीदा  है  कि
 एक  भाग  को  दूसरे  से

 पाक  करना  कठिन  है  ।  |

 छोटे  क  उद्योग

 _  श्री  भागवत  झा  श्रीपाद
 1७०९२.
 श्री सुरेख  नाथ  द्विवेदी  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  विकास  करने  वाले  विभिन्न  संगठनों  के  कार्यों  का  समन्वय

 करने  के  लिये  राज्यों  में  सलाहकार  समितियां  बनायी  जा  चकी

 यदि  तो  aa  तक  कितने  राज्यों  में  वे  बनायी  जा  चुकी  हैं
 ?

 मूल  waist  में
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 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  प्रौढ़  सलाहकार

 समिति  बनाने  का  प्रदान  राज्य  सरकारों  को  निर्दे शित  कर  दिया  गया है  श्रोतों के  हैं  |  द ह क  से  कुछ  से  उत्तर

 प्रतीक्षित हैं  ।

 fat  भागवत  श्राज्ञाद  :  जिन  राज्य  सरकारों  से  उत्तर  प्राप्त  हो  गये
 उनकी  क्या

 क्रिया है  ?

 श्री  कानूनगो  इस  के  पक्ष  में  ।  पहले  राज्य  सरकारों  को  सहमत  होना  है  फिर  सदस्यों  को  मनो

 नीत  करना  है  ।

 भागवत  शा  श्राज्ञाद  :  क्या  सरकार  को  विभिन्न  संगठनों  द्वारा  एक  ही  काय  करने  के  कारण

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगक्षेत्र में हलचल का  पता  यदि  तो  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  स्वयं  काय

 चाही की  गयी  है  ?

 कानूनगो  :  प्रथम  तो  कोई  हलचल  नहीं  है
 ।

 मामली  श्रतिछेदन  की  संभावना  है
 ।

 हम
 उसको

 क्षेत्र  tak  समन्वय  समिति  में  विभिन्न  बोर्डों  के  बीच  संगठन  द्वारा  दूर  करना  चाहते  हैं  ।  इस  को  हिन

 राज्य  स्तर  पर  इन  संगठनों  द्वारा  दूर  किया  जायेगा  |

 feat  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  जब  देश  भर  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  देखभाल  करने

 हन  देने के  लिये  केन्द्र  में  एक  बड़ा  संगठन  है  तो  ये  सलाहकार  समितियां  बनाने  का  क्या  विशेष  लाभ  है  |

 तथा  उद्योग  मंत्री  क०  च०  समय  समय  पर  बनायें  गये  कार्यक्रमों को

 लागू  करने  की  ज़िम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है
 ।

 हम  उन्हें  केवल  निदेश  दे  सकते  हैं
 बता

 सकते  हैं  कि  किस  रूप  में  काम  करना  है  |  राज्य  स्तर  पर  ऐसी  सलाहकार  समितियां  बनाना  बहुत

 है

 श्री  बौ रेस् द्र  बहादुर  सिह  :  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  उत्तर  मिल  गया  यदि  तो

 उत्तर  का  स्वरूप  क्या  है
 ?

 श्री  कानूनगो  :  प्रभी  नहीं  ।

 पृ०  बेंकटासुब्बया  :  क्या  यह  सच  है  कि  तकनीकी  जानकारी  कौर  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता

 के  अभाव  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  प्रगति  धीमी  है  are  कोई  प्राथमिकता  निर्धारित  नहीं  की

 गई  यदि  तो  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  सभी  सहायता  देने  के  लिये  यह  सरकार  क्या

 कार्यवाही  करेगी
 ?

 कश्  कानूनगो  :  जहां  तक  तकनीकी  समस्या  सम्बन्ध  हमारे  पास  पर्याप्त  सलाह कर  हैं
 ।

 वित्त  के  बारे  में  कठिनाई  थी  परन्तु  अब  बहुत  ऋण  उपलब्ध  है  ।  बाकी  के  लिये  मुख्य  समस्या  पर्याप्त

 मात्रा  में  कच्चे  माल  के  संभरण  की  जिस  की  कमी  है  ।

 1  श्रीमती शारदा  मुकर्जी  :  प्राथमिक रूप  से  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास

 के  लिये  सरकार  के  क्या  प्रस्ताव  है  ताकि  मुख्य  नगरीय  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का  समहन  रोका  जा  सके  छोटे

 के  उद्योग  शहरों  के  पास  पनपते  हैं  उस  से  पिछड़े  क्षेत्रों  को  कोई  लाभ  नहीं  होता  |

 कानूनगो  :  हम  कार्यक्रम पहले  वर्ष  में  ४०  कम  विकसित  क्षेत्रों  के  विकास  का  है  जिसे धी  रे

 धीरे  ब  नच भ्ड (|
 percent em,  oe

 rot  प्रजनन  में
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 ग्रध्यक्ष  महोदय
 :

 अगला  प्रश्न  श्री  यामदा  श्री  दशरथ  श्री  रघुनाथ सिंह  |

 श्री  रघुनाथ सिंह
 :

 प्रदान  संख्या  ७०३  |

 tat  हेम  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रदान र  ७१२  ७१५  भी  इस  के
 साथ

 लिये  जा  सकते  हैं  ?

 poem  महोदय
 :

 यदि  श्रासानी से  उनका  उत्तर  दिया  जा
 सके

 तो  उनका  उत्तर  एक  साथ  दिया

 जा  सकता है  ।

 मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  )  :  श्रीमान, तीनों प्रश्नों का एकः तीनों  प्रश्नों  का  एक

 साथ  उत्तर  देने  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 pret  सहोदय
 :

 क्या  श्री  बीरेन  दत्त  सभा  में  उपस्थित  हैं
 ?

 श्री  वीरेन  दत्त
 :

 श्रीमान
 |

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  तीनों  प्रश्नों  का  उत्तर  एक  साथ  दिया  जाये  ।

 त्रिपुरा  में  भारतीय  जंगल
 की

 गति  पार्कों  पर  पाकिस्तान  का  हमला

 न
 रघुनाथ  सिंह

 :

 |  #1902, J  श्री  यलमन्दा  रेड्डी  :

 |  श्री  area  देव
 :

 Lett  राम  रतन  गुप्त

 क्या  प्रधान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  2ERR  में  लगभग  तीन  सौ  पाकिस्तानियों ने  त्रिपुरा-पुर्व  पाकिस्तान  सीमा  पर

 बेलोनिया  सब-डिवीजन  में  सिद्दी नगर  में  भारतीय  राज्य  क्षे  त्र  में  प्रवेश  किया  था  कौर  ड्यूटी  पर  तैनात

 भारतीय  जंगल  की  गती  पार्टी  पर  हमला  किया  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही की  गयी  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  श्रीमान  ।

 त्रिपुरा  प्रशासन ने  कौर  ढाका  में  हमारे  उप-उच्चायुक्त  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार

 को  विरोध-पत्र  दिये  हैं  ।

 पाकिस्तानियों  द्वारा  त्रिपुरा  से  ated  भारतीय  नागरिक

 T#ORR,  श्री  वीरेन  दत्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रमित  PERR  में  पाकिस्तानी  हमलावरों  ने  त्रिपुरा

 से  दो  भारतीय  नागरिकों  का  अपहरण  कर  लिया  ak

 यदि  तो  उनको  वापस  त्रिपुरा  लाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की
 गई

 विंदेशिक-कार्य
 मंत्रालय

 में  राज्य-मंत्री
 (  लक्ष्मी  :  श्रीमान ।

 अंग्रेजी  में
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 त्रिपुरा  प्रशासन  ने  सुचना  दी  है
 कि

 अपहत  व्यक्तियों की  पाटविक  ढंग  से  हत्या

 की  गई  कौर  उनके  सर  कटे  शव  संघ  राज्यक्षेत्र  में  जंगल  में  फेंके  गये  |

 त्रिपुरा  प्रशासन
 a

 ढाका  में  उप-उच्चायुक्त  ने
 पूर्वी  पाकिस्तान सरकार  से  विरोध

 कट  किया  है  site  अनुरोध  किया  है  कि  अपराधियों  को  पकड़  कर  कड़ा  दण्ड  दिया  जाये  ।  मृत

 व्यक्तियों  के  परिवारों  के  लिए  प्रतिकर  की  भी  मांग  की  है  ।

 त्रिपुरा  की  सीसा  पर  पाकिस्तानियों द्वारा  हमले

 शी
 हेम

 श्री  बि दान चन्द्र  सेठ :
 1*७१

 ध्  श्री  प्र०  शव

 ह
 श्री

 gtorevet  किये

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सीमा  पर क्या  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  सप्ताहों  में  त्रिपुरा-पुर्व

 पाकिस्तानियों  द्वारा  हमले  गये  थे  जिसके  परिणामस्वरूप  सीमा  के  इस

 रहने  भारतीयों  को  बहुत  नुकसान  हुमा  था

 यदि  तो  जुलाई  कौर  अगस्त  १९६२  के  महीनों  में  पाकिस्तानियों

 ने  कितने  हमले  किये  थे  तथा  सीमा  क्षेत्रों  में  रहने  वाली  जनता  की  सुरक्षा  के  लिए

 सरकार  ने  कदम  उठाये  हैं

 क्या  पाकिस्तान  को  कोई  विरोध-पत्र  भेजा  गया  ak

 यदि  उसके  परिणाम  निकले
 ?

 गवेदेशिक-कार्थ  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  ३

 अब  तक  उपलब्ध  जानकारी  के  जुलाई तथा  १९६२  में  त्रिपुरा-पूर्वी  पाकिस्तान

 सीमा  पर  पाकिस्तानियों ने  सतरह  छापे  मारे ।  ब्यौरा  तथा  प्रत्येक  घटना  के  बारे  में  की  गई

 कार्यवाही  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  श्रनबन्ध चक

 संख्या  ६९]

 विवरण  के  mara  उचित  स्तर  पर  पूर्वी  पाकिस्तान  प्राधिकारियों  को  विरोध  प्रकट

 किया  गया  है
 ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार  ने  शहरी  तक  किसी  भी  विरोध-पत्र  का  उत्तर  नहीं

 दिया है

 त्रिपुरा-पूर्वी  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  भारतीय  राष्ट्र जनों  की  सुरक्षा  करने  के  लिये
 पर्याप्त

 उपाय  किये  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ fag:  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  ३००  पाकिस्तानी  हिन्दुस्तान की

 सीमा  में  जाये  थे  इन  में  क्या  फौजी  सिपाही
 ak

 oes  के  भी  थे
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  ये
 ३००

 पाकिस्तानी  घातक  से  सुसज्जित  थे  नहीं

 जानती  कि  वे  नियमित  सेना  कर्मचारी  हैं  या  नहीं  ।

 pat  दशरथ  क्या  १९६२  की  घटना  में  पाकिस्तानियों ने  किसी  भारतीय  का

 अपहरण  किया  था  se  यदि  तो  क्या  वे  लौटा  दिये
 गये  थे

 ?. ————s

 Trt  अंग्रेजी  में
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 श्रीम श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  जैसा कि  मैं  पहिले  ही  बता

 वह  al
 साबितो हो  व्यक्तियों के  सिर  कटे

 गये  कौर  उनके  दाव  प्राप्त  हुए  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  इसके  क्या  कोई  भारतीय  जीवित  ले  जाया  गया  था  शौर  फिर

 लौटा दिया  गया  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  क्योंकि

 ये
 तीनों  get  एक  साथ  लिये  गये  मैं  नहीं  जानती

 ae  किसका  उल्लेख  कर  रहे

 श्री  दीदार  देव  :  मैं  तारांकित  wet  संख्या  ७०३  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  तीन  भारतीय  वन  चौकीदार  घायल  हुए  थे  ।  कोई  व्यक्ति नहीं

 ल  जाया गया  |

 pater  इसका  ध्यान  रख  कर  कि  प्रधान  मंत्री  ने  त्रिपुरा  प्रशासन को  दो

 दिया  था  कि  हमारे  देश  में  अ्रवैध  रूप  से  कराये  पाकिस्तानियों  को  न  निकाला  उनमें से  ५०,०००

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  तनाव  कम  करने  के  उद्देश्य  A  क्या  हमारे  प्रधान  मंत्री  का  यह  प्रस्ताव  इस

 पाकिस्तानी  गड़बड़  के  होने  पर  भी  ज्यों  का  त्यों  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 जो  कहा  गया  वह  बड़ा  ही  Scars है  ।  में  नहीं  जानता  कि  इसका  प्रस्ताव  से  क्या  सम्बन्ध

 में  ने  किसी  व्यक्ति  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं  दिया  था  ।  हुमा  यह  था  कि  त्रिपुरा  प्रशासन  द्वारा

 हरनेक  व्यक्तियों के  निकाले  जाने  में  निश्चित संख्या  भल  गया  इस  से

 fat हेम  बुझा  Yea  |

 tat  जवाहरलाल नेहरू  :  में  समझता  हूं  कि  इससे  भी  अधिक  ।  बाद  हम हम  ने  इस  गति

 को  धीमी  करने  का  निश्चय  किया  क्योंकि  इससे  गड़बड़  हो  रही  थी  ate  क्योंकि  हो  सकता  है  कि

 भेजे  गये  कुछ  व्यक्ति  wer  झ्राप्रवासी
 न

 हों  ।  उनकी  स्थिति  की  जांच  करनी  पड़ी  ।  gar  यह  कि

 बाद  में  पाकिस्तानी  wae  झ्राप्र  वासियों  की  बड़ी  संख्या  जो  त्रिपुरा  गये  वहां  से  स्वयं  चले  गये  ।

 उन्हें  डर  था  कि  भविष्य  में  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाये  ।  वे  स्वयं  बड़ी  संख्या में

 वहां  से  चले  गये  |  वर्तमान  स्थिति  यही  है  ।  उन  में  से  कुछ  अरब  भी  जा  रहे  हैं  ।  मेरे  साथी ने  जो

 ये  घटनाएं पढ़  उनका  सम्बन्ध बाहर  गये  तथा  ग्न्य  व्यक्तियों से  है  या  यह  कहना  बहुत

 मुश्किल है  ।  फिर  यह  मामला  प्रत्येक  बड़ा  दुःख  देता  है  ।

 fat  बीरेन  दन  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  प्रेस  रिपोर्ट  की  are  किया  गया  है
 कि

 त्रिपुरा  के  बलोनिया  सब-डिवीज़न  में  पाकिस्तान  ने  भारतीय  विमान-क्षेत्र  का  उल्लंघन
 किया

 है  ?

 fat  रघुनाथ  fag  ध्यान  आकर्षित  करने  की  जिस  सुचना  पर  हम  राज  विचार  करेंगे

 उसका  विषय  यही है  ।

 श्री  नरेन्द्र  सिंह  महीन  :  कया  पुलिस को  श्रादेश  दे
 दिये  गये  हैं  कि  भारतीय  राज्यक्षेत्र

 में  उसने  वाले  सदस्य  पाकिस्तानियों  पर  गोली  चलाई  जाये
 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  स्पष्ट  है  कि  किसी  भी  सशस्त्र  छापे  का  मुकाबला  हर  प्रकार  को

 यहां  तक  कि  गोली  चलाकर  भी  किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  होता  जहां  कि  पुलिस  नहीं  है  ।

 वें  सीमा  पर  प्रत्येक  स्थान  पर  नहीं  रह  सकते  |
 वे  आते  हैं  वे  जाते  हैं

 |
 यह  सब  बहुत  जल्द  होता  है

 |

 ह

 प्ंप्रेजों
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 श्री हेम  क्या  मैं  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  हाल  में  कराची  में  प्रेसीडेंट  अय्यूब
 खां

 के

 इस  वक्तव्य  की  कर  सकता  हूं  कि  इस  ढंग  से  युद्ध  करेंगे  जो  संसार  के  इतिहास

 में  अभूतपूर्व  ae  क्या  पाकिस्तानी  गड़बड़  ये  जो  ६  जुलाई  से  १३

 तक  तेरह  दर्शाती  हैं  कि  यह  एक  बड़े  खेल  का  अंग  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  सीमा  पर  काफी  कार्यवाही  की  गई  है  जो

 इतिहास में  भ्र भूतपूर्व  है  ।  मैं  नहीं  जिस  वक्तव्य  का  उल्लेख  माननीय  सदस्य
 कर रहे हैं

 qe  मैंने  नहीं  देखा

 ya हेम  बुरा :  मेंने  उल्लेख  किया  है  |

 fei  जवाहरलाल  नेहरू
 :  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  यह  किसी  नई  भंयकर  स्थिति  का

 है  या  नहीं

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  पाकिस्तान
 की

 कौर
 से

 Ly ATTA  मूर्खता  है
 ?

 शनी  हेम  we
 :

 क्या  यह  पाकिस्तान  की  कौर  से  भ्र भूतपूर्व  मू खेता  है  या  हमारी  अभूतपूर्व

 निर्बलता  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  शान्ति  |

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :.  वक्तव्य  में  राष्ट्र जन  का  निरन्तर  प्रयोग है  ।  क्या

 पाकिस्तान i  राष्ट्र जन  से  fasta  पाकिस्तानी  शिवसैनिक  व्यक्ति  से  है  या  पाकिस्तान  की  सशस्त्र

 सेना  तथा  पुलिस  के  कर्मचारियों से  भी  है  ?

 लुक्ष्मी  मेनन  जहां  कहीं  वे  सशस्त्र  सैनिक  वहां  उनका  विशेष  उल्लेख है  |

 अन्यथा  इसका  अर्थ  है  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  |

 शनी  त्रिदिव
 कुमार  चौधरी :  कुछ  दिन  पहले  प्रतिरक्षा मंत्री  ने  कहा था  त्रिपुरा  सेना  के

 युद्ध  नियंत्रण  में  है  यद्यपि  वहां  सेना  के  कोई  यूनिट  नहीं  थे  ।  सीमा  पार  सशस्त्र  व्यक्तियों  द्वारा  किये

 गये  अपहरण का  ध्यान  रख  क्या  सरकार  के  विचाराधीन  सीमा  चौकी  के  व्यक्तियों की  संख्या

 बढ़ाने  कौर  उनकी  गोलीमार-क्षमता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है
 ।

 मैं  विस्तृत  उत्तर

 नहीं  दे  सकता  ।  इनका  ध्यान  रख  कर  उनकी  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 अ्राकाशवाणी का हिन्दी प्रसारण का  हिन्दी  प्रसारण

 serrate  शास्त्री  :

 श्री  रामिन्द्र
 टाटिया  :

 lait  बैरियर
 :

 lat  वासुदेवन  नायर

 |  श्री  यलमंदा  रेड्डी
 :

 श्री  रघुनाथ सिह  :

 श्री  हाजी  :

 |  श्री मे०
 क्या  कुमारन :

 मिल  wast  में
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 x st  यदा पाल zara  किए

 |
 श्री  बागड़ी  :

 Figo,
 श्री  पटनायक

 |  भरी  सरजू  पाण्डेय :

 |  श्री  gto  ना०  तिवारी

 नाथ  पाई  :

 श्री  ८...” ह  नाठ  विद्यालंकार  :

 |
 Sto  लक्ष् मीम लल  faut  :

 |  श्री  बैरवा  कोटा

 |  श्री  भक्त  ec

 |  श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 |  ait  य०  द०  fag

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  झ्राकाशवाणी  के  हिन्दी  प्रसारणों  में  कुछ  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  अ्रथवा  किया

 गया
 है

 क्या  सरकार  ने  मामले  में  विभिन्न  हिन्दी  dena  से  सलाह  ली  है  ;  ax

 क्या  किसी  ने  इस  परिवर्तन  के  संबंध  में  कोई  ा प्रापत्त  की  है
 ?

 सुचना  प्रसारण मंत्री  गोपाल  रेड्डी  )  :  पौर  आकाशवाणी

 की  इस  नीति  के  क्रम  में  कि  हिन्दी  को  आसान  बनाया  जाए  कौर  इसको  बोल-चाल  की  भाषा  के  भ्रमित

 निकट  लाया  १  १९६२  को  तजरबे  के  तौर  पर  दोपहर  के  समय  एक  समाचार

 बुलेटिन  चालू  किया  गया  था  ।  इस  बारे  में  कुछ  सामान्य  प्रतिवेदन  मिले  हैं  जो  शायद  इस  ग़लत

 फ़हमी  के  कारण  हैं  कि  हिन्दी  शब्दों  के  स्थान  पर  अरबी  फ़ारसी  के  शब्द  इस्तेमाल  किए

 जाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 नहीं

 श्री  प्रकाशा वीर शास्त्री  :  जब  राज  से  १२  वर्ष  पुर्व  देश  की  भाषा  झ्र ौर  उसके  स्वरूप  का

 निश्चय  हो  चुका  ae  झ्राकाशवाणी  पर  लगातार  तब  से  उसका  प्रयोग  किया  जा  रहा  था  तो

 अब  १२  वर्ष  के  पश्चात नभ  ऐसी  कौन  सी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  कि  जिससे  उस  में  परिवर्तन  करने  की

 श्रावस्यकता  श्राप  को  पड़ी ?

 ०  गोपाल  रेड्डी  :  हमें  ग्रम्यावदन  मिले  हैं
 ।

 सभा  में  भी  भ्र भ्या वेदन  किया  गया  था

 कि  श्राकाश्वाणी की  भाषा  सरल  बनाई  जाये  ॥

 श्री  रघुनाथ  fag:  सभा  में  कब
 ?

 श्री  अन्सार  हर वाजि  :
 हरनेक  बार

 |

 महोदय  :
 शान्ति

 शान्ति ।
 OO  —

 मूल  प्रंग्रेजों  में
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 डा०  Fo  गोपाल  रेड्डी
 :

 इस  महीने  की  ५  तारीख  को  भी  सत्तारूढ़  दल  ने  एक  संकल्प

 सके  सम्मति  से  स्वीकार  किया  था  कि  area  की  भाषा  सरल  बनाई  जाये  ।

 fat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 हमारा  संबंध  सरकार  से  है  ।  हमारा  संबंध  दलों  से  नहीं  है
 ।

 महोदय
 :

 यह  केवल  यह  zat  के  लिए  कहा  गया  कि  कुछ  जनता
 का

 दबाव  भी  है  ।  हमारा  कोई  संबंध  नहीं  चाहे  वें  कुछ  भी  करें  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री
 :

 क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  आकाशवाणी  की  जब  से  भाषा  सम्बन्धी

 नीति  में  परिवर्तन किया  गया  है  उसके  Weg  देश  में  ्र  समाचारपत्रों  में  पर्याप्त  रोष  यदि

 तो  क्या  उस  रोष  को  शान्त  करने  के  लिए  समिति  बनाई  गई  हैं  अथवा  उस  समिति  के  निर्णयों

 को  माना  भी  जायेगा ?

 डा०  बे०  गोपाल  रेड्डी
 :

 यह  परामर्शदाता समिति  है  ।  हम  समाचार  बुलेटिनों  की
 भाषा

 की  जांच  अवश्य  करेंगे  हम  यह  देखेंगे  कि  समिति  की  क्या  सिफारिश है  ।  मैं समिति की

 रिशों  का  पूर्वानुमान करना  नहीं  चाहता  ।

 थी
 विभूति  मिश्र

 :
 कभी  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  हिन्दी  को  सरल  बनाया  जा  रहा  है  तो

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हिन्दी  को  सरल  बनाने  का  यह  ा मथें है  कि  उस  में  बड़े-बड़े  उर्दू  या

 संस्कृत  के  लफ्ज  रख  दिये  जायें  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यही  तो  उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ  इस  तरह  की  गलतफहमी  है  लेकिन  ऐसी

 बात  करन  का  इरादा  नहीं  है  ।

 डा०  गोविंद  भ्र भी  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  कि  जो  कमेटी  बनाई  गई  है  उस  कमेटी  की

 क्या  सिफारिशें  होती  हैं  उस  पर  विचार  किया  मैं  यह  जानना  चाहता  कि  उसकों

 जो  भी  सिफ़ारिशों  हों  क्या  वे  मान्य  की  जायेंगी  या  वह  सिफारिशें  sere  मंत्री  ठीक  समझेंगे तो

 मान्य की  जायेंगी  भर  प्यार  उनको  ठीक  नहीं  समझेंगे  तो  नहीं  मानी  जायेंगी
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 wa  जाहिर  है  कि  वह  सलाहकार  समिति  है  भ्र  लाजिमी  तौर  पर

 उसकी  सिफारिशें  गवर्नमेंट  पर  मान्य  नहीं  हो  सकती  हैं  ।  इस  बात  को  पूछने  की  कोई  जरूरत  नहीं

 है  ।

 डाले  गोपाल  किय रडडी ष्  मैं  किसी
 की

 बात
 का  पूर्वे  अ्रनुमान

 लगाना  नहीं  चाहता
 |

 यह

 तथ्य  हीन  प्रदान  है  ।

 श्री  त्यागी  :  जिस  तरीके  से  रोजमर्रा  के  लफ्जों  को  इस्तेमाल  कर  के  हिन्दी  को  आसान  करने

 की  कोशिश  की  गई  है  क्या  उसी  तरीके  से  उर्दू  को  भी  प्रशासन  करने  की  कोशिश  की  जा  रही

 बे०
 गोपाल  यद्यपि  यह  एक  प्रति  प्रशन  फिर  भी  मैं  कहूंगा  कि  उर्दू  को

 भी  सरल  बनाने  की  कोशिश  है  ।

 fat  रघुनाथ  fag:  फार्सी  श्र  संस्कृत  के  बड़े-बड़े  शब्दों  का  प्रयोग  होता  है  |

 ब०
 गोपाल  रेड्डी  :  उर्दू  प्रसारण  को  भी  सरल  बनाने  की  कोशिश  है

 ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  में  माननीय  मंत्री  के  इस  निर्णय  का  स्वागत  करता  हुं  कि  उन्होंने

 सलाहकार  समिति  की
 स्थापना  की  है

 ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  सलाहकार  समिति

 wait  में

 1800  (Ai)
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 की  स्थापना  की  गई  है  तो  उस  से  पहले  ही  शब्दों  को  सरल  करने  का  कार्य  क्यों  शुरू  कर  दिया

 शौर  क्या यह  तब  तक के  लिए  रोका  नहीं  जा  सकता  है  जब  तक  कि  सलाहकार  समिति  प्रगति

 राय  इस  सम्बन्ध  में  नहीं  दे  देती

 न् ०
 गोपाल  रेड्डी

 :
 ये  प्रसारण  १  जुलाई  से  आरम्भ  हुए  हैं

 ।
 सभा  के  लिए  यह

 बात  झाइच्यजनक  नहीं  है  ।  काफी  समय  बाद  १  जुलाई  को  ये  किये  गये  थे  ।  उसके  लिए

 परामर्शदाता  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करने  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  ।

 श्री  रामसेवक  यादव
 :

 पहली  जुलाई  से  पेश्तर  जो  न्यूज  बुलेटिन  निकलते  थे  उन  में

 अंग्रेजी  शर  उर्दू  के  दाब्द  भराते  थे  तो  श्री  क्या  जरूरत  पड़ी  कि  नये  तरीके  से  न्यूज  बुलेटिन

 छापे  जायें  att  यह  नया  परिवर्तन  किया  जाये  ?

 ब्०  गोपाल  रेड्डी  :  हम  हिन्दी  समाचार  प्रसारणों  में  ऐसा  कोई  उर्दू  शब्द  प्रयोग  नहीं

 कर
 रहे  हैं  जो  पहले  प्रयोग  नहीं  होता  था

 |
 इस  प्रकार  हम  कोई  दाऊद  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  हैं

 ।

 श्री  सिद्धान्त  :  क्या  मंत्री  महोदय  wad  आप  को  हिन्दी  का  स्वरूप  निश्चित  करने  के

 लिए  प्रामाणिक  समझते  यदि  तो  इसका  बिना  निचय  किये  हुए  वे  पहले  ही  इसे  बिगाड़ने

 का  यत्न  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 नहीं  दियां

 1  श्रीमती  fervor  देवी
 :

 कया  हिन्दी  बोलने  वाले  संसत्सदस्यों  को  सरल  हिन्दी  बोलने  के

 लिए  सहमत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  हम  सब  समझ  सकें
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  नरेन्द्र  सिंह  महीड़ा  |

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  क्या  हमारे  देश  में  प्रयोग  किये  जाने  के  लिए  हिन्दी  शब्दों  का

 ऐसा  स्तरीकरण  कर  दिया  गया  है  कि  उनके  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं  है

 ?

 गोपाल  रेड्डी
 :

 हमारी  कठिनाई  यह  है
 कि

 भी  भाषा  का  रूप  निश्चित  नहीं

 ea  है  ।

 fat  हरि  विष्णु कामत  :  प्रश्न  का  यह  कोई  उत्तर  नहीं  है
 ।

 श्री  दाजी
 :

 इस  बात  का  ध्यान  रखकर  कि  सरल  हिन्दी  चाहने  वाले  व्यक्तियों  को  भी

 आकाशवाणी  में  आरम्भ  की  जाने  वाली  हिन्दी  से  दुःख  होता  है  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखकर

 कि  समिति  नियुक्त  की  गई  क्या  सरकार  इस  श्रन्त:काल  में  विद्यमान  हिन्दी को  बिगाड़ने से

 रोकेगी  ?

 ब०  गोपाल  किसी  विद्यमान  हिन्दी  को  बिगाड़ने  की  बात  नहीं  है  ।

 श्री  दाजी
 :

 यह  अत्यधिक बिगड़  गई  है  ।

 भि रघुनाथ सिंह  :  यह  कोई  हिन्दी  नहीं  है
 ।

 श्री  गुलशन :  आकाशवाणी से  जो  हिन्दी  बोली  जाती  है  वह  मुश्किल  होती  है  देहाती

 लोगों  को  वह  समझ  में  नहीं  भराती  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  हिन्दी  से  देहाती  लोगों
 को

 कोई

 फायदा  होता  है  या  नहीं
 ?

 en  ििययालललयययनययनयकनननननयाणाणत  यतया  आनाय  ि  फ  एल्एल्एल्एल्एएएएएएएए

 wait  में
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 महोदय  :  उनका  कहना  यह  है  कि  ग्रामीण  व्यक्तियों  को  हिन्दी  प्रसारणों  से  कोई

 लाभ  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  वह  बहुत  कठिन  है  ।  श्रीमती  यशोदा  रेड्डी
 ।

 श्रीमती  यशोदा  मैं  यह  जानना  चाहती  हं  कि  १  जुलाई  से  आकाशवाणी की  हिन्दी
 में

 चेंज  होने  के  कारण  हिन्दी-पंडित  लोगों  के  अ्रलावा  हमारे  देश  के  कामन  पीपल  से  कुछ  एप्रिसियेशन

 mara  है  ?

 धन  गोपाल  रेड्डी  अनेक  बधाई-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं
 .  .  ..  oe...  )  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  उप-कुलपतियों  ने  भी  मुझे  लिखा  है
 |

 सरोजिनी  महिषी :  क्या  कोई  विशेष  अनुदेश दिये  गये  हैं

 श्री  रघुनाथ  fag:  वे  कौन  व्यक्ति

 महोदय
 :

 शान्ति
 |

 माननीय  सदस्य  को  इस  प्रकार  प्रदान  नहीं  पूछने  चाहिये ं।

 श्री  रघुनाथ  सिह
 :

 कम  से  कम  हमें  उप-कुलपतियों के  नाम  बताये  जायें  ।

 pant  महोदय
 :

 वह  अभी  बोल  रहे  हैं  ।  प्रायस  बातचीत  हो  रही  है
 ।  वह  अध्यक्ष-पीठ

 की  अनुमति  के  बिना  उपकुलपतियों  के  ताम  जानना  चाहते  हैं  ।  श्रीमती  महिषी
 ।

 महिषी
 :

 क्या  सरलीकरण  के  बारे  में  समिति  को  कोई  विशेष  अनुदेश  दिये  गये  हैं
 ?

 do
 गोपाल  रेड्डी

 :
 समिति  समाचार  बुलेटिनों  की  जांच  कर  सकती  है  कह

 सकती  है  कि  त्रटि  कहां  है  कौर  सरलीकरण  कहां  किया  जाना  चाहिये  |

 स्कूलों  में  टेलीविजन  के  gre  शिक्षा

 *goy,  श्री  भक्त  दर्शन  :  कया  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  २१  १९६२  के  तारांकित

 बदन  संख्या  &ow  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 दिल्ली के  स्कूलों  में  जो  टेलीविज़न  द्वारा  शिक्षा  देने  का  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  गया

 क्या  उसके  वैज्ञानिक  मूल्यांकन  का  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  मूल्यांकन  के  परिणामस्वरूप  किन  तथ्यों  का  पता  लगा
 है  !

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय
 म

 उपमंत्री
 :

 जी  हां  ।

 मूल्यांकन  का  काम  ait  जारी  है  ।

 थी
 भक्त  दर्शन

 :
 दलल  में  टेलीविज़न  के  द्वारा  दिक्षा  देने  का  जो  काम  शुरू  किया  गया

 इसका  या  स्टडी  कब  समाप्त  हो  जायेंगी  ?

 श्री  दाम नाथ  :  ख्याल  यह  है  कि  सितम्बर  के  दूसरे  हफ्ते  जो  स्टडी  हो  रही  वह  खत्म

 हो  जायगी

 श्री  भक्त
 दीवान

 :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसके  बारे  में  कोई  कठिनाइयां

 जिनकी  वजह  से  यह  Aeqay  करना  या  कोई  कौर  वजह
 है  ।

 मूल  sist  में
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 श्री  शाम नाथ  :  कोई  ख़ास  कठिनाइयां  सामने  नहीं  लेकिन  चूंकि  फ़ोर्ड  फ़ाउंडेशन  की

 मदद  से  यह  काम  हो  रहा  इसलिये Jo  एस०  Vo  के  एक  जो  इस  तमाम  चीज़  को  देख

 रहे  यह  रिपोर्ट  देंगे  कि  जो  स्कीम  जारी  हुई  उस  से  स्कूलों  के  बच्चों  को  किस  हद  तक  फ़ायदा

 ea है

 भारत  में  श्रमिक  विकास

 (sit  रघुनाथ  सिंह
 :

 मे०  क०  कुमारन
 +908.

 {a

 थ्री

 थी  रामेश्वर

 थी  प्र०  च०

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  संयुक्त  राष्ट्र  आधिक  सर्वेक्षण  ने  बताया  है  कि  भारत  में  शारीरिक

 बिकास  की  औसत  दर  कई  अन्य  एशियाई  देशों  की  ate  काफी  कम  है  ;

 )
 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  तथा  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  संयुक्त  राष्ट्र  के  विश्व  श्रमिक

 १९६१  में  बताया  गया  है  कि  वर्ष  PERO-¥2  से  वर्ष  rg  ४५४८-५६  तक  की  में  भारत

 की  वास्तविक  उत्पादन-वृद्धि  की  aaa  वार्षिक  दर  ३  प्रतिश्त  थी  |  सर्वेक्षण  में  छः  एशियाई  देशों

 को  शामिल  किया  गया  था  जिन  में  से  चार  देशों  में  वृद्धि  की  दर  भारत  से  भ्रमित  है  ।

 (  )
 ऐसी  शभ्रसंबंधित  सांख्यकि  का  तनिक  महत्व  है

 ।
 श्रमिक  विकास  की  प्रिया  जटिल  है

 कौर  इस  में  सामाजिक  तथा  व्यवस्थात्मक  परिवर्तन  शामिल  हैं  ।  अकेला  जैसा

 राष्ट्रीय  प्राय  प्राक्कलनों  में  जो  स्वेता  तुलनात्मक  उन  से  गलत  निष्कर्ष  निकाले
 जा  सकते हैं  ।

 श्री रघुनाथ सिह  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  एशिया  के  कौन-कौन  से  देशों  से  हमारी

 स्थिति नीचे  है  !

 श्री  नन्दा  एशिया के  देशों में  फ़िलिपीन्स और  थाइलैंड  ऊपर

 हैं  ।  पाकिस्तान  हमारा  देश  दोनों  ब्रैकैटिड  हैं झौर  उनका  रेट  ग्रोथ  तीन  परसेंट  है
 ।

 fat  त्यागी  :  क्या  इस  दल  ने  रिपोर्ट  में  प्राथमिक  विकास  के  ढंग  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  किया

 है
 ?

 यदि  तो  क्या  उन्हों  ने  यह  भी  उल्लेख  किया  है  कि  उस  कारण  धन  का  अत्यघिक  एकन्नी करण

 हुआ
 है  ?

 श्री  नन्दा  :  इस  पहलू का  इस  से  कोई  संबंध  नहीं  इस  का  संबध  विकास से  है  ।

 इस  से  पता  लगा  है  कि  भारत  wea  देशों  की  प्रपेक्ष  काफी  पीछे  परन्तु  इस  के  साथ  ही  यह  भी

 सच  है  कि  भ्रमण  देशों  में  विनियोजन  की  दर  भारत  की  अपेक्षा  बहुत  अधिक  अर्थात भारत की अपेक्षा भारत  की  अपेक्षा

 शक  देश  में  यह  दर  १४  प्रतिशत  है  |

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  ये  ais  एक  दिन  झपने  भाषण  में
 दिये

 थे  ।

 ——— =  नणणणणणाण
 fat  नन्दा  :  श्रीमान ।

 ट ह

 सज्जा  स मल
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 पच्ची  दी०  चं०  शर्मा
 :  कया  सर्वेक्षण ने  इस  देश  में  प्राथमिक  वृद्धि  की  कम  दर  होने  के  कारण

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन  कारणों  की  जांच  की  है
 ?

 faut  नन्दा
 :  क  क  ee  a

 eke

 द

 दन  मगरा

 ae

 नहीं  है  ।  हमारे  मामले  में  हमारा  विनियोजन
 ८

 प्रतिशत  है

 महोदय  :  क्या  वक्तव्य  में  कोई  कारण  दिये  गये  हैं
 ?

 fat  नन्दा  :  हां  ।  ये  सारी  बातें  स्पष्ट  कर  दी  गई  हैं
 ।

 पं श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :

 क्या  सरकार  ने  उन  कारणों  की  मान्यता  की  जांच  की  ak

 यदि
 तो  उस  मान्यता  के  बारे  में  उनके  क्या  निष्कर्ष  हैं

 ?

 fort  नन्दा  :  ये  बातें  स्पष्ट  विदेशी  सहायता  हमारी  अपनी  राशि  की  पांच  या  गुनी  भ्रमित

 है  ।  उन  देशों  में  देश  की  बचत  की  दर  भी  काफी  अधिक  ।  तीसरी  बात  यह  है  कि  यह  उपभोक्ता

 उद्योग  है  जिन  में  अधिकतर  विनियोजन  पू  जीगत  वस्तु  उद्योगों  में  होता  है  ak  निर्माण में  श्रमिक

 समय  लगता  है  ।  परिणाम  कुछ  देर  से  प्राप्त  होता  है  ।

 १श्री  ware  लाल  सर्राफ  :  क्या  ये  निष्कर्ष  उचित  श्रमिक  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  निकाले

 गये
 ?

 यदि  तो  सर्वेक्षण  का  झ्राधार  क्या  था
 ?

 श्री  नन्दा  :  ये  आंकड़े  संयुक्त  राष्ट्र  को  प्रत्येक  देता  है  ।  वह  निकाय  प्रत्येक॑  राष्ट्र  के

 की  मान्यता  की  जांच  पड़ताल  नहीं  करता
 |

 fant  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  राष्ट्रीय  are  की  वार्षिक  वृद्धि  की  दर

 are  प्रति  व्यक्ति  आय  दूसरी  योजना  काल  में  कम  हो  गई  जबकि  पहिलीं  योजना  काल  में  वह  इस

 से  अ्रधिक थी  ?  यदि  तो  इसका  अप्रभावी या  दोष॑पूर्ण  प्रायोजन

 कुछ  प्रौढ़  कारण  थे
 ?

 शी  नन्दा  श्रीमान  ।

 fot  इन्द्रजीत  गत  :  यदि  केवल  राष्ट्रीय  aa  में  प्रति  व्यक्ति  वृद्धि  की  तो  क्या यह

 सच  होगा  कि  भारत  इन  देशों  की  सुची  में  कुल  राय  लेने  की  रुपये  अधिक  गिरा  gar  है
 ?

 श्री  नन्दा  :  हम  प्रति  व्यक्ति  ara  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  भारत

 के  लिये  हानिकारक नहीं  है  ।

 fat  प्र्०  ब्र ०  जेन
 :  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  ने  या  उसकी  किसी  समिति  या  आयोग  ने  इस  रिपोर्ट

 पर  विचार  किया  है  भ्र  wea  देशों  को  उन्नत  देशों  तथा  अल्प-विकसित  देशों  के  बींच  के  अन्तर

 को  कम  करने के  कोई  सुझाव  दिये  हैं  क्योंकि  यह  रिपोर्ट  सभी  अल्प  विकसित देशों  के  बारे

 में  है
 ?

 fait  नन्दा  :  मोटा  निष्कर्ष यह  है  कि  पूंजी-सहायता की  प्राप्ति  भ्रमण-विकसित  देशों  में

 अघिक होनी  चाहिये
 ee

 मूल  wast में
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 भागवत झा  | नक  क्या  सर्वेक्षण  से  इस  बात  पर  प्रकाश  पड़ता  है  कि  विनियोजन

 राशि  के  mara  की  अपेक्षा  योजना  को  कार्यान्वित  न  करना  धीमी  प्रगति  के  लिये  अधिक

 दायी है  ?

 fat  नन्दा  :  कार्यात्विति  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  श्राथिक  ढांचे  का  प्रशन  है  ।

 गड़ा०  To  Mo  देशमुख
 :  सर्वेक्षण  की  प्रति  यहां  कब  as  थी  ।  क्या  यह  पता  लगाने  के

 लिये  इसका  कोई  विश्लेषण  किया  गया  था  कि  हम  में  क्या  कमी  है  या  हम  ने  क्या  गलती की  है

 कौर  या  गलती  को  कसे  दूर  किया  जा  सकता  है
 ?

 fot  नन्दा  :  मेंने  इसका  साधारण  उत्तर  दे  दिया  है  ।  इसकी  तारीख
 ४  १९६२ है  I

 यह  है  ।

 tat  तिरुमल राब  :  क्या  जानकारी  एकत्रित  करने  के  लिये  यहां  संयुक्त  राष्ट्र  की  यहां  कोई

 संस्था  है  या  वह  मंत्रिमंडल  तथा  योजना  झ्रायोग  के  सांख्यकीय  विभागों  का  सहकार  प्राप्त

 करता है  ?

 fat  नन्दा  :  यह  जानकारी  सरकार  ने  भेजी  थी  ।

 श्री  रास नाथन  चेट्टियार  :  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  रिपोर्टे  में  इसका  कोई  उल्लेख  है

 कि  क्या  हमारा  झा थिक  आयोजन  ठीक  है
 ?

 era  उन्हों  ने  हमारे  श्रमिक  प्रायोजन  में  कोई  सुधार

 का सुझाव दिया  है  ?

 श्री  नन्दा  :  आयोजन  के  हमारे  ढंगों  व  उपायों  की  पर्याप्त  सराहना  की  गई  है
 |

 श्री  विनती  यह  कहा  गया  है  कि  चाइना  में  ज्यादा  इकोनोमिक  ग्रोथ  हुमा  है  कौर

 हिन्दुस्तान  में  कम  हुझा है
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  चाइना  में  कंज्यूमजें  च्  में  कितना  केपिटल

 इनवेस्टमेंट  है  कौर  हैवी  इंडस्ट्रीज़  में  कितना  इन्वेस्टमेंट  है
 ?

 pat  नन्दा  :  मेरे  पास  विभिन्न  sat  के  सारे  ares  हैं
 ।

 इस  में  समय  लगेगा  ।  में  माननीय

 सदस्य  को  बता  सकता  हूं  ।

 श्री हेम  :  इस  बात  का  ध्यान  रख  कर  कि  राष्ट्रीय  राय  में  बड़ा  प्रकार  है--उदाहरणार्थ

 बर्ष  १९५३ से  gauge  तक  जबकि  हमारी  राष्ट्रीय  प्राय  में  १६  प्रतिदिन  वृद्धि  हुई  जापान  की

 झाय  में

 ६२

 प्रतिशत  वृद्धि
 बर्मा  की  ara  में  ३१  प्रतिशत  वृद्धि  थाईलैण्ड की  राय  में  २८

 foment  महोदय
 :

 वह  जानकारी  मांगने  के  लिये  सीधा  प्रश्न  ।

 हेम  हमारी  राष्ट्रीय  प्राय  कौर  प्राय  देशों
 की

 राष्ट्रीय  are  में  विभिन्नता  का

 सरकार  क्या  कारण  बताती  है
 ?

 श्री  नन्दा  :  में  ने  बार-बार  देश  की  बचत  की  आन्तरिक  ms कौ

 व्याख्या  की  है  ।  कुछ  देशों  को  हमारे  मुकाबले  छः  गुनी  सहायता मिलती  कुछ  को  पांच  गुनी  मिलती

 है  ।  हम  ने  मशीन  बनाना  उद्देश्य  बनाया  इस्पात  तथा  प्रिय  उद्योग  जिन  से  फल  काफी

 समय  बाद  प्राप्त  होता  है  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 जापान  को  लौह-वयस्क का  निर्यात

 श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री

 थ्री  बी०

 थी  रा०

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  आस्ट्रेलिया  के  दौरे  पर  गये  जापानी  इस्पात  उद्योग  के  शिष्टमंडल

 के  एक  प्रवक्ता  के  इस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  सन्
 १९७०  तक  अ्रास्ट्रेलिया  प्रतिवर्ष

 "४,०,००,०००  टन  AeA  जापान  को  निर्यात  करने  लगेगा  जबकि  १९६१  में  उसने  १  लाख

 टन  लौह-भ्रामक  का  निर्यात  जापान  को  किया  था  ;

 क्या  जापान  को  लौह  का  निर्यात  बढ़ाने  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने  जापान
 के

 साथ  कोई  दीर्घकालीन समझौता  कर  रखा  है  ;

 यदि  तो  इस  समझौते  की  क्या  शर्ते  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  जापान  को  भारतीय  लोहे-ग्राहक  का  निर्यात  बनाये  रखने  कौर  बढ़ाने

 के  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  )

 इस  आदाय  का  समाचार  प्रकाशित  उजरा  है  किन्तु  हमें  उसकी  कोई  सरकारी  या
 गैर-सरकारी  तौर

 से

 पुष्टि नहीं  मिली  है  ।

 श्र  -  जापान  की  इस्पात  मिलों  के  साथ  किये  गये  दीर्घकालीन  करारों  को  बताने

 वाला  एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  सख्या  ७०]

 हां  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  सरकार  ने  यह  जानने  का  यत्न  किया  है  कि  जापान  को  जो  दूसरे

 देशों  के  साथ  लौह-प्रयास  के  के  बारे  में  अपने  सम्बन्ध  बढ़ाने  पड़  रहे  हैं  तो  इसका  क्या  कोई

 यह  कारण  तो  नहीं  है  कि  भारत  की  व्यापारिक  शर्तों  से  उसके  लिये  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  थी

 जिससे  उसको  यह  निणंय  लेना  पड़ा  है
 ?

 श्री  मनु भाई  :  यह  बात  नहीं  है  ।  भी  जापान  हम  से  २५  परसेंट  आयरन  लेता

 है
 ।

 भ्रास्ट्रेलिया  उसको  att  तक  तीन  लाख  से  ज्यादा  नहीं  दे  पाया  आस्ट्रेलिया  के  पास
 अभी तब

 तक

 ज्यादा  झ्रायरन  नहीं  था  ।  वहां  पर  इसके  एक्सपोर्ट  अभी  तक  टोटल  बैन  था  ।  लेकिन  चूंकि  कुछ

 विंस्टन  भ्रास्ट्रेलिया  में  नई  निकली  इस  वास्ते  जापान  को  कौर  आस्ट्रेलिया  में  कुछ  बात  चीत

 at  रही  है  |

 ड  ी
 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  के  उत्तर  में  हां  कहा  गया  है  ।  इस  की

 व्याख्या  के  रूप  में  में  जानना  चाहता  हुं  कि  निर्यात  व्यापार  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  श्राप  क्या  विशेष  उपाय

 बरत रहे  हैं  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  हाउस  को  पता  है  कि  एक  लम्बी  देर  का  कौर  पायल  देर  का  प्लान  हमने

 बनाया  है
 ।

 हम  प्रायर  का  जो  निर्यात  कर  रहे  हैं  वह  कोई  ११  मिलियन  टन  कर  रहे  हैं  ।

 जाने  वाले  पाँच  सालों  में  उसे  हम  ट् नमन णा थि  कर  देना  चाहते
 २०  मिलियन  टन  या  RR  मिलियन  टन  कर

 semen’

 मूल  अंग्रेजी  में
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 देना  चाहते  हैं  कौर  दूसरे  फेज  में  हम  इसको  ३०-२५  मिलियन  टन  कर  देना  चाहते  हैं  ।  लिये

 जो  हमारे  पास  बन्दरगाह  हैं  कौर  उनके  जो  रास्ते  उनको  हम  ठीक  कर  रहे  हैं  सनौर  उनके  लिये  जो

 मिर्कनीकल  इक्विपमेंट  चाहियें  उसका  भी  इम्पोर्ट  कर  रहे  हैं  ।  माइंड  को  भी  हम  डिवेलेप  कर  रहे  हैं

 कैरियर  भी  बढ़ा  रहे  हैं  ।  जापान  को  ही  नहीं  बल्कि  दुनिया  के  कौर  देशों  को  भी  हम  ज्यादा

 मात्रा  में  श्नायरन  प्रौढ़  भेज  उसके  लिये  पूरी  योजना  हमारे  पास  है  |

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  कब  तक  यह  सब  हो  जायगा
 ?

 शी  मनुभाई दाह  :  तैयार है

 थी  do  do  दार्मा
 :

 क्या  सरकार  लौह  के  निर्यात  के  लिये
 बाजार

 खोज  रही  है  तथा
 यदि  तो  वह  बाजार  कौन  से  हैं  ?

 मनु भाई  समस्त  विश्व  के  ।  माननीय  सदस्य  स्वयं  जानते  हैं  कि  लगभग  पूरे  योरोप

 के  कुछ  लेटिन  अमरीकी  पूर्व  योरोप  के  देशों  को  हम  निर्यात  करते  हैं  परन्तु  जापान

 ही  सब  से  ग्रसित  निर्यात  करता  है  |

 डा०  गोविन्द  दास  :  लौह  वयस्क  का  जो  निर्यात  हो  रहा  है  वह  किन  किन  स्थानों  से  हो  रहा

 प्रौर  जो  प्रभी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जा  ह  कि  हमारी  खानें

 शौर  दूसरे  जो  इसके  निर्यात  के  रास्ते  हैं  उनका  आगे  चल  कर  कुछ  भ्रमित  निर्माण  किया
 तो  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  यह  काम  किन  किन  राज्यों  में  चल  रहा

 श्री  मनु भाई  दाह  फेहरिस्त तो  लम्बी  है  ।  किरिबास  बैलाडिला  चित्तल

 बेलारी  होस्टेस  बरजमादा  नया  दुर्ग  बेलारी  हा स्पेट

 एण्ड  गोझा  इट सेल्फ  |

 गधी  मुरारका  दीर्घकालीन करार  करने  से  क्या  सरकार  ने  स्वीकार  की  जाने  वाली

 दरों  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  की  विशिष्ट  सिफारिशों  पर  भी  विचार  किया  गया  है
 ?

 यदि  तो

 भारत  जापान  के  बीच  क्या  दर  स्वीकार  किए  गए  हैं
 ?

 faut  मनु भाई  माह  :  मात्रा  तथा  किस्म  के  पर  ठेकों  की  दरों  में  भ्रातृ  होता  है  ।  पौर

 में  सभा  में  कई  बार  बता  चुका  हुं  कि  दरें  बताना  लोकहित  में  नहीं  होगा  |  हमारी  दरें  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  दरों

 से  अच्छी हैं  ।

 कोलासो  कया  गोझा  से  भ्रमण  देशों  को  लौह  wae  के  निर्यात  की  कोई  सुविधा  है

 क्योंकि  वह  दीर्घकालीन झ्राधार  का  सहारा

 महोदय  :  अनुपूरक  को  पढ़ा  नहीं  जाना  चाहिये  ।  मेंने  माननीय  सदस्य  को

 भाषण  इसलिये  पढ़ने  दिया  था  क्योंकि  वह  उनका  पहला  भाषण  था  |

 कोलासो
 :  क्या  गोवा  के  निर्यातकर्ताओं को  जापान  श्र  अरन्य  देशों को  लौह  का

 निर्यात  करने
 की

 कोई  सुविधा  दी  गई  है  क्योंकि  वह  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के  अनुसार  १०  प्रति

 दात  छूट  देने  वाले  दीर्घकालीन  ठेकों  पर  भ्राघारित  रहते हैं

 श्री  मनुभाई  शाह  :  में  मानमीय  सदस्य
 की

 उत्सुकता  समझता  हूं
 ।

 में  श्रीनिवासन  देता  हूं  कि

 गोझा  का  हमारे  सम्मुख  सर्वोपरि  हू  ।  हम  घोषणा  कर  चुके  हैं  सभी  ठेके  पहले  किए  गए  तथा

 भविष्य  में  होने  वाले  को  हमारा  समान  छोटे  खनिकों  समेत  के  खनिकों  को  सभी  सुविधायें

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 दी  गई  हैं  ।  हमने  उन्हें  प्रावधान  दे  दिया  है  कि  हम  उनके  भ्र यस् कों  यदि  वह  चाहें  तो  राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।

 बलिन  में  फिल्म  समा  रोह

 1७०८.  ial
 इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :

 क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  १९६२  में  बलिन  चेकोस्लोवाकिया में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म  समारोह  में  भाग

 awa  के  लिये  कोई  सरकारी  फिल्म  दिष्टमण्डल भेजा  गया  था  ;

 यदि  तो  शिष्टमण्डल  के  कौन  कौन  सदस्य  थे  ;

 सदस्यों  के  चुनाव  में  कया  प्रणाली  भ्रपनाई  गई
 थी  ;

 इन  सदस्यों  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  हुई
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  से  PEER  में

 बलिन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  बीच  में  भारतीय  महावाणिज्य  दूत  के  नेतृत्व  में  सर्वश्री

 Fo  एम०  प्रेजीडेंट  फिल्म  फैडरेशन  पृथ्वीराज  कपूर  तथा  Uo  एल ०  श्री

 प्रेजीडेंट सदस्य  इण्डियन  फिल्म  चेम्बर श्राफ  कामर्स  शिष्टमंडल  गया  att

 इन  सभी  का  नाम  निर्देशन  भारत  सरकार  ने  किया  था  ।  कालोवीवैरी  )  के  समारोह

 के  नियमानुसार  सरकारी  दिष्टमण्डल  भेजने  की  व्यवस्था  नहीं  है  कौर  इसीलिये  कोई  शिष्टमण्डल

 नहीं  भेजा  गया  था  ।

 १०४०  रुपये  ।

 इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :
 क्या  सरकार  ने  इसका  अनुमान  लगाने  का  प्रयत्न  किया  है  कि

 हमारी  फिल्मों  को  इन  देशों  में  साधारण  सिनेमा  देखने  वाले  fara  देखते  हैं
 |

 pat  दाम नाथ
 :

 जी  नहीं  ।  हम  पश्चिम  जर्मनी  तथा  चेकोस्लोवाकिया  जहां  पर  हमारी  फिल्में

 दिखाई  गई  की  जनता  की  प्रतिक्रिया  प्रभी  नहीं  जान  पाये  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा
 :

 माननीय  उप  मन्त्री  के  उत्तर  के  आधार  पर  में  जानना
 चाहता

 हूं  कि  जब  हमारी  फिल्मों  को  वहां  पर  देखने  की  उत्सुकता  हम  नहीं  जान  पाये  हैं  तो  समारोह  में  भाग

 लेने  का  हमारा  उद्देश्य  क्या  था  तथा  सरकार  ने  इतना  बड़ा  शिष्टमण्डल  क्यों  वहां  पर  भेजा  था
 ?

 श्री  बड़ा  दिष्टमण्डल  भेजने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  विश्व के  बहुत से

 भागों  में  प्रत्येक  वर्ष  इतने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  समारोह  होते  हैं
 ।

 कौर  इन  समारोहों  में
 भाग  लेना  प्रत्येक

 देश  के  लाभदायक होता  हैं  ।

 fat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 बलिन  फिल्म  समारोह  में  भाग  लेने  वाले  ये  कितने  व्यक्ति  आमन्त्रित

 तथा  अनामन्त्रित  फिल्मी  संसार  के  थे  तथा  सरकार  ने  कितनों  को  पासपोर्ट  दिये  थे
 ?

 fait  शनिवार :  इस  फिल्म  समारोह  के  सम्बन्ध
 में

 दिये  गये  पासपोर्टों
 के

 सम्बन्ध
 में  हमें  कोई

 जानकारी  नहीं  हे
 ।

 परन्तु  सरकारी  शिष्टमण्डल के  चार  सदस्य  थे  भ्र्थात्, श्री के० श्री  = 1.0  एम०

 शर  Tansy  कट्टर  तथा  श्री  ffraraa,  चौथे  व्यक्ति  के  नेता

 के

 वाणिज्यिक

 मल

 जेजी
 में
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 दूत  थे
 ।

 रूपक  चित्रों  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  जो  समारोह  में  गये  उनके  नाम  मेरे  पास  उनमें

 देवानन्द  तथा  कुछ  प्रिय  व्यक्ति  हैं  ।

 प्रेस  परामशंदात्री समिति

 यदा पाल  fag
 :

 |

 श्री  जसवन्त  मेहता  :

 tote  4  श्री  राम  रतन  गुप्त

 |  भरी
 प०

 gre
 :

 st
 झ०  कण  गोपालन

 सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रेस  परामशंदात्री  समिति  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना प्रसारण  मंत्री
 है +

 गोपाल  (@)  प्रेस  परामर्शदात्री

 समिति  स्थापित  करने  का  मामला  विचाराधीन  है  ।

 श्री  यदा पाल fag  :  इसकी  रिपोर्ट  कब  तक  श्री  जायेगी  इसके  मेम्बरान  के  साल

 हैं  ?

 डा०  बे
 ०

 गोपाल  रेड्डी
 :

 शीघ्र  स्थापित  होगी  ।

 स०  Ato  बनर्जी
 :

 यह  समिति  fafa  रूप  से  कब  तक  स्थापित  हो  जायेगी

 इसका  प्रतिवेदन  कब  तक  मिल  जायेगा  ?

 डा०  Fo  गोपाल  रेड्डी
 :

 प्रतिवेदन  देने  से  पहले  इसकी  स्थापना  होगी  |  सम्भवत या  प्रगति

 mgt  स्थापित  होगी ।

 हनन  हनन  नन

 gal  के  लिखित  उत्तर

 नेफा  में  विमानों  are  खाद्य  पदार्थों  का  गिराया  जाना

 श्री  राम  रतन  गुप्त  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 नेफा  में  कब  से  विमानों  द्वारा  खाद्य  पदार्थ  गिराये  जा  रहे  हैं  ;  कौर

 सरकार
 की  प्रोर रे

 यह  कार्य  किस  समीकरण  द्वारा  किया  जा  रहा  हे
 ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  seat  दिनेश  ak  भूतकाल  में

 विमान  इण्डियन एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  तथा  विभिन्न  गैर  सरकारी  एयर  लाइनों

 ने  खाद्य  पदार्थों  को  गिराया  है
 ।  १९६०  से  गैर  सरकारी  किराये  के

 विमान  चलाने  वाली  कम्पनी

 यह  काम  कर  रही  है  ।

 1  मून  अंग्रेजी में
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 भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  के  कब्जे  मे  बंगले

 1७११.  श्री  बेरवा
 :

 कया  श्रीवास  कौर  सम् भरण  मन्त्री  यह  बताने  की

 नई  दिल्ली  के  कितने  बंगलों  व  क्वार्टरों  में  भूतपूर्व  संसद्  सदस्य  कभी  भी  रह  रहे

 यदि  रह  रहे  तो  इसके  कया  कारण  हैं  वह  वहां  पर  कब  तक  रहेंगे  कौर  इन  मकानों

 को  खाली  कराने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 ~

 श्रीवास  सनौर  सम्भरण  मन्त्री
 (  ध

 फ्लैट्स  तर  रहस्मय

 :  बंगले

 *  x

 १०

 नौकरों के  लिये  मकान

 इन  निवास  स्थानों  को  खाली  कराने  के  लिये  लोक  परिसर  (afafirat  दखल कारों

 की  बेदखली  )  अधिनियम  ays  ऐक्ट  १९५८  पब्लिक  प्रेमिका  ate  श्रनश्नौथों  राज्य

 के  अधीन  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 जम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  में  एक  भारतीय  चौकी  पर  पाकिस्तानियों  द्वारा  गोली  चलान

 दी०  to  थो

 श्री  बसु मता रो

 शी  गजराज सिंह  कोटा

 दे०  go

 श्री  क्०

 श्री  नरेन्द्र सिह  महिला

 श्री  यशपाल सिंह

 श्री  योगेन्द्र झा

 श्री  हेम

 ।  श्री  जसवन्त  मेहता

 |  भरी  भक्त  देन

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  पाकिस्तान  की  wares  सेना  ने  €  १९६२  को  जम्मू  के

 निकट  चाम्ब  में  एक  भारतीय  चौकी  पर  गोली  चलाई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  तीन  भारतीय

 ara हो  गयें

 यदि  तो  घटना  का  ब्योरा  कया  कौर

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  को  इसके  बारे  में  कोई  विरोध  पत्र  भेजा  गया  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  ae  चाम्ब  के

 मील  परिचय  में  तथा  अखनूर  के  २३  मील  दक्षिण-पश़्चिम में  जब  हमारी  कौर  के  नागरिक

 छोर  चरा  रहे  थे  तभी  अगस्त  को  पाक  अधिकृत  काश्मीर  के  नागरिकों  ने  उन  पर  गोली  चलाई

 थी
 ।

 इसके  तुरन्त  बाद  ही  पाक/पाक  अधिकृत  काश्मीर  के  सैनिकों  ने  हमारी  चौकी  पर  गोली
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 चलाई  जिसके  कारण  एक  सैनिक  के  गोली  लगी
 ।

 स्वयं  सुरक्षा  में  हमारे  सैनिकों  ने  भी  गोली

 चलाई  |

 चाम्ब  के
 उत्तर-पच्चीस

 में
 (ll  मील

 पर  उसी  दिन  पाक/पाक  afar  काश्मीर  के  सैनिकों

 के  दो  दस्तों  ने  युद्ध  विराम  रेखा  में  घुसकर  ढोर  चराते  नागरिकों  पर  एल  एम  जी  से  तथा  राइफल्स

 से  गोली  चलाई  ।  हमारे  नागरिकों  को  स्वयं  रक्षा  के  लिए  गोली  चलानी  पड़ी  ।  हमारे सी  ae  पी

 दस्ते  के  पर  झ्राक्रमणकर्ता वापस  भाग  गये

 नहीं
 ।

 परन्तु  युद्ध  विराम  रेखा  का  उल्लंघन  करने  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  के

 पर्यवेक्षकों से  शिकायत  कर  दी  गई

 प्रख्यात  किये  गये  पुर्जों  के
 लिये  उच्चाधिकार  प्राप्त  ताली हा

 | शी प्र० चं० बरुद्ा प्र०  चे

 sit  बसुमतारी :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 1७१४.

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  पुर्जों  तथा  कच्चे  माल  के  वर्तमान  आयात  के  स्थान  पर  देसी  उत्पादन

 बढ़ाने  की  संभावनाओं  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  उच्चाधिकार  युक्त  पैनल  बनाने  का  निर्णय

 कर  लिया

 यदि  at,  तो  पैनल  के  निर्देश  पद  क्या

 क्या  पैनल  का  वास्तविक  गठन  हो  गया

 यदि  at,  तो  उसके  सदस्य  कौन  कौन  हैं
 ?

 तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  (att  हां  ।

 से  तालिका  बना  ली  गयी  है  तथा  गठन  कौर  तालिका  के  निर्देश  पद  का  संकल्प

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  श्रनुवन्ध  संख्या  ७१]

 तिब्बती  शरणार्थियों  का  शाना

 श्री
 कपूर

 सिह  :

 prota.
 श्रीमती  विजय  राजे

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रदेश  में  ate  नये  तिब्बती  शरणार्थी  आये

 यदि  तो
 हमारे  प्रदेश  में  घुसने  वाले  ऐसे  कितने  शरणार्थी

 ak

 भारत  में  भ्र वांछित  लोगों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  wat

 की  गई

 aan
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  हाल  में  ही  भारत

 oe में  बहुत  alte  तिब्बती  शरणार्थी  नहीं  भाये  हैं
 ।

 aint में
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 8-8-8 RR TAT तथा  १४-७-१९६२ के  बीच  भारत  में  ४९८  शरणार्थी भारत  कराये  |

 भारत  में  अनैच्छिक  व्यक्तियों  को  रोकने  के  लिए  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ।

 हिदुस्तान  हाउसिंग  sed  नई  दिल्ली  के  कर्मचारियों  aver  हड़ताल

 ato
 चं०  फार्मा

 श्री  प्र०  ब्
 1७१७.

 4  प्रिय  गुप्त

 श्री  रेड्डी
 :

 क्या  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  वित्त  मंत्रालय  की  सिफारिशों के  झ  मंहगाई  भत्ते  में  ५  रुपये  की

 वृद्धि  करने  की  भ्र पनी  मांग  का  आग्रह  करने  के  सम्बन्ध  में  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  नई  दिल्ल
 के

 सभी  कर्मचारियों ने  हड़ताल  की  ak

 यदि  तो  उनकी  शिकायतों  पर  विचार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की
 गई

 गव  सप्ताह के  लिए

 विवाद  औद्योगिक  न्यायनिर्णयन के  लिए  न्यायाधिकरण  को  सौंप  दिया गया  है

 fi  t
 e  c

 1७१८. श्री  प्र०
 गठ

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या
 १९६२

 के
 तीसरे  सप्ताह

 में  अपनी  बैठक
 में

 व्यापार  ars ने  निर्यात में

 सहायता  देने  के  लिए  निर्यातकर्त्ताश्रों  के  त्रिस्तरीय  संगठन  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  लिया  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  बोड़े  का  क्या  निर्णय  है
 ?

 patios तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनु भाई  दाह  )  :

 जी  हां

 बोड़ें  ने  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  है  ate  बताया  है  कि  विभिन्न  वस्तु ग्न ों  तथा  देश  के

 विभिन्न  भागों  के  निर्यातकर्त्ताप्रों का  शीघ्र  सम्मेलन  प्रस्तावों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  होने

 बाला है  |

 केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग

 Koga.  श्री  भक्त  देन
 :

 क्या  श्रीवास  site  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  भ्रष्टाचार  की  जांच  करने  के

 लिये  एक  समिति  हु  समन  पहित  शीशा  सी  गई

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  उसने  अरपना  कार्य  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  उस  समिति  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफ़ारिशों  कौर  उन  पर  की  गई

 काय  वाही  पर  प्रकाशा  डालने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 यदि  कभी  तक  समिति  ने  भ्र पना  कार्य  पूरा  नहीं  किया  at  इसके  कब  तक  रिपोर्ट

 पेदा  कर  देने  की  और

 इस  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं
 ?

 श्रावास  site  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  ate  जी  हां

 जब  सरकार  द्वारा  इस  रिपोर्ट  की  पड़ताल  कर
 ली

 जायेगी  कौर  उस  पर  निश्चय  कर

 लिये  उसके  बाद  इन  सिफारिशों  का  सारांश  सदन  की  मेज़  पर  रखने  के  ger  पर  विचार

 किया  जायेगा  |

 wie  प्रश्न  नहीं  sor

 उपभोक्ता  वस्तु भ्र ों  का  श्रायात

 1२०११.  श्री  लाल  सर्राफ :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  मितव्ययता  करने  के  लिए  कुछ  प्रकार  की  उपभोक्ता  seal  तथा

 कच्चे  माल  का  कम  कर  दिया

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  इन  वस्तुओं  की  मांग  श्रमिक  होने  के  कारण  उनके  मूल्य  बढ़

 उपरोक्त  वस्तु भ्र ों  के  मूल्य  उचित  स्तर  पर  रखने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  म  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  से

 (77)  उपभोक्ता  वस् तुम् नों  तथा  कच्चे  माल  को  करने  की  भ्र नुम ति  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता

 तथा  देसी  उत्पादन  पर  निश्चित  की  जाती  है  ।  कुछ  वस्तुओं  का  मूल्य  बढ़  गया  बताया  जाता  है  ।

 इन  का  देश  में  अधिकतम  उत्पादन  करके  सरकार  का  विचार  सभी  अत्यावश्यक  वस्तुग्रों
 के

 स्थिर  करने  का  सरकार  ने  निश्चय  कर  लिया  है
 |

 पंजाब  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विकास

 २०१२. श्री  हेम  राज
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 १९६२-६३
 में  पंजाब  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  विकास  की  बड़ी-बड़ी  मदों  के  श्रन्तर्गंत  विकास

 योजनाओं  के  लिए  व्योरेवार  कितनी-कितनी  रकम  मंजूर  की  गई  ak

 १९६१-६२  में  विकास  की  बड़ी-बड़ी  मदों  के  इन  योजनाकारों  के  लिए  ब्यौरेवार

 कितना  रुपया  मंजूर  किया  गया  था  we  कितना  खं

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  (*)  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत है  |  परिशिष्ट  २,  wear
 संख्या  ७२]

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 1२०१३.  डा०  रामनन सेन
 :

 क्या  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि

 पहली  तथा  दूसरी  योजनावधि  में  सहायता  प्राप्त  श्रौद्योगिक  श्रीवास  योजना  के  झ्र धीन

 मकान  बनाने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  को  केन्द्र  सरकार  ने  कितना  धन  देना  स्वीकार  किया

 प्रत्येक  वर्ष  की  कितनी  रक़म

 प्रत्येक  वर्ष  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कितना  धन  व्यय  किया

 aa  तक  कितने  मकान  बनाये  गये  हैं
 ?

 श्रावास  site  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  से  अपेक्षित

 जानकारी  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ७३]

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  में  इस्पात  संयंत्र

 1२०१४.  श्री स०  मो ०  क्या  श्रम  कौर  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  इस्पात  संयंत्रों  को  केन्द्रीय श्रम  विधान

 के  अन्तर्गत  लाने  के  बारे  में  कोई  अ्रन्तिम  fia  लें  लिया  गया

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 और  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  ake  केन्द्रीय  सरकार

 के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  को  राज्य  सरकार  के  से  लेकर  केन्द्रीय सरकार

 को  देने  के  लिए  प्रौद्योगिक  विवाद  १९४७  के  अधीन  हाल  में  ही  राज्य  श्रम  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  में  चर्चा  हुई  थी  परन्तु  भ्र भी  इसको  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।  भ्रन्तिम  निर्णय  करने  से

 पूर्व  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  से  मामले  पर  विचार  करने  का  विचार  है  ।

 व्यापार  लोड

 1२०१५.  श्री विश्वनाथ राय
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १८  १९६२  की  बठक  में  व्यापार
 बो

 ने  कया  निर्णय  किए  हैं  ;

 मंत्रालय  को  दिए  गए  ज्ञापन  का  ब्योरा  क्या  है  ;

 अखिल  भारतीय  निर्माता  भारतीय  विदेशी  व्यापार  परिषद्  तथा

 सूती  कपड़ा  मिल  फेडरेशन  के  प्रतिनिधियों  समेत  बोर्डे  के  गठन  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्ाष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 :

 प्रेस
 को

 दिए  गए  विवरण  की  एक  प्रति  संबद्ध  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  eat  ७४]

 (q@)  मैंगनीज़  तथा  मैंगनीज़  के  निर्यात  में  लगी

 संस्थानों
 तथा  व्यक्तियों

 से  ज्ञापन
 मिले  हैं  ।  ये  लौह  वयस्क  की  परिवहन  बॉक्साइट

 के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  तथा  मैंगनीज  वयस्क  श्र
 हैरो

 मैगनीज़  अयस्क  के  भ्रमित  मूल्य  से  उत्पन्न

 कठिनाइयों के  संबंध  में  हैं  ।

 जी  नहीं  ।
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 आकाशवाणी  केन्द्र  विजयवाड़ा  के  हिन्दी  कार्यक्रम

 1२०१६.  थी  इलाका
 :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  विजयवाड़ा प्रदेश  )  के  प्रा काश वाणी  केन्द्र  से  हिन्दी  का  कार्यक्रम  प्रसारित

 किया  जाता  है  ।

 यदि  हां  तो  ag  fra  किस  दिन  प्रसारित  किया  जाता  है  उनके  लिए  कितना  समय

 दिया  जाता

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 सुचना  we  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाम
 :  श्रीमान

 (a)  आकाशवाणी  के  विजयवाड़ा  केन्द्र  से  निम्नलिखित  हिन्दी  कार्यक्रम  प्रसारित  किया

 ta

 कार्यक्रम  का  प्रकार  कितनी बार  प्रसारित  काल

 होता है  प्
 वार्ता  के  में

 दो  प्रत्येक बार  १०

 ata  नार

 महीनें  में  एक  बार  प्रत्येक  पर  १५-२०  मिनट

 प्रतिदिन  बजे समाचार  १४५  मिनट  (०८  RY—s Ro ३०

 ee  eee

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 राज्यों को  विकास  ऋण

 1२०१७.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  feat  :  क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 (*)  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  श्रीनगर  प्रदेश  मैसूर  के  राज्यों  को  सड़क  निर्माण

 के  लिए  विकास  ऋण  दिया  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक राज्य  में  अलग  अलग  कितनी  राशि  दी  गई
 ;

 जिन  शर्तों  शर  कारणों  पर  ऋण  दिया  जाता  है  उन  का  स्वरूप  कौर  परवा
 कया

 है
 |

 शर

 क्या  ऐसे  ऋण  देने  से  पूरव  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किया  जाता  है  !,

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 मंत्री

 मनुभाई

 तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के  कहने  पर  शर  भारत  सरकार  के  सम्बंधित  विभागों
 के

 परामर्श  से  प्राप्त  प्रदेश  शौर  उड़ीसा  को  कुछ  निधियां  दी  गई  थीं  ताकि  वे  कतिपय  सड़कों
 का

 विकास  कर  सकें  जिस  से  लौह  वयस्क  के  निर्यात  के  लिए  पत्तनों  पर  ले  जाने  में  सुविधा  हो  ate
 विदेशी

 मुद्रा  की  ora  में  वृद्धि  हो
 |  प्रत्येक  राज्य  को  दी  गई  राशि  निम्नलिखित  है

 :

 a
 रुपयों  मे ं)

 मसूर
 May  €€

 रोशन  ह  .  oe

 उडीसा  श्श् पर

 ;
 i

 mer
 के  रूप  में  दी  गई  थीं  ।

 (7)
 श्रीमान

 |

 मूर  प्रंग्रेजी  में
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 बड़ा जम दा  बानतपानी  खण्ड  में  लोह  वयस्क

 १२०१८.  थ्री  सुरेन्दर नाथ  त्रिवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  रेल  डिब्बों  की  कमी  के  कारण  बड़ाजमदा  वानसपानी  खण्ड

 ्य से भ्रपने  प्रसाद  का  लौह  अ्रयस्क  नहीं  उठा  सका  ;  कौर

 क्या  इन  खान  क्षेत्रों  की  वर्तमान  सड़कों  कौर  सूरज  जोड़ा  सड़क  को  नय  सिरे  से  बनाने

 उनके  सुधार  मरम्मत  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  कोई  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 सड़क  द्वारा  लौह  भ्रामक  ले  जाने  में  सहायता  मिले
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  पन्त  राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  :

 श्रीमान  |  बड़ाजमदा  वानसपानी  खण्ड  का  लौह  वयस्क  का  सारा  प्रत्यंग  रेल  यातायात  की  सीमित

 सुविचारों  के  कारण  नहीं  उठाया  जा  सका  |

 इस  समय  प्रदान  रेल  यातायात  क्षमता  के  सुधार  का  है  |  जब  तक  यह  नहीं  हो  जाता

 उन  नगरों  के  बीच  जहां  रेलवे  है  झ्र धिक  मात्रा  में  लौह  अ्रंयस्क  को  सड़क  द्वारा  ले  जाने  से  कोई  सहायता

 नहीं  मिलेगी |  इस  समय  राज्य  सरकार  को  इस  प्रकार  की  सहायता  देने  का  विचार  नहीं  किया

 गया  ।

 इलिमेनाइट का  उत्पादन

 1२०१३०
 श्री झ०  क०  गोपालन

 थ्री  मे०  Fo  कुमारन

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  art  कल  fara  के  इलिमेनाइट  उत्पादन  में  भारत  का  कितना  अंशदान  है

 १९४०  में  कितना  था

 क्या  त्रावणकोर  खनिज  कारखाने  की  स्थापना  के  बाद  उसका  आधुनीकरण  किया  गया

 है  ;  कौर

 नहीं  तो  उत्पादन  के  आजकल  के  कौशलपूर्ण  ak  प्राघनिकतम  उपाय  न  शझ्रपनाने

 के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 विश्व  के  इलिमेनाइट  उत्पादन  के  ५  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  किन्तु  भारत  में  इस  समय

 जितनी  मात्रा  में  इलिमेनाइट  का  उत्पादन  किया  जाता  है  2, Xo,ooc  वह  विश्व के

 खनिज  उत्पादन  का  १०  प्रतिशत  है  ;

 Re Yo  में  भारत  ने  विषव  के  ३,५०,०००  के  कुल  उत्पादन  की  तुलना  में  लगभग

 २,६२,०००  लाव  टन  इलिमेनाइट  का  उत्पादन  किया

 (7)
 तथा तथा  त्रावणकोर free  लिमिटेड  की  स्थापना  १९३०  में  की

 गई  थी  कौर  उसने  १०  १९४५७  को  काम  आरम्भ  कर  दिया  था  ।  त्रावणकोर  मिनरल्स  लिमिटेड

 के  प्रबंधक  को  कारखाने  के  नवीकरण  कौर  राजनीतिकरण
 की  आवश्यकता  का  ध्यान

 है
 दौर  इस

 मल  म हजीं
 में



 faa
 o
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 दिशा  में  प्रथम  कदम  के  रूप  में  इसने  १  १९६२  से  चावड़ा  के  संयंत्रों  के  पवनपटनों  को  बंद

 कर  दिया है

 कम्पनी  के
 जो

 संयंत्र  पहले  मोनेजाइट  के  उत्पादन  में  लगाये  गये  थे  उनमें  से  एक  में  नई  मशीनें

 लगाने  के  लिए  भी  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 काफी  घोड़ें  मजदूर  संघ

 1२०२०.  श्री  उठ  क०  गोपालन  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  aa  है  कि  कहवा  बोर्ड  मज़दूर  संघ  कहवा  बो  के  बीच  बम्बई

 टीकरण  पंचाट  के  बारे  में  कोई  करार  gar  है  ;

 यदि  तो  करार  कया

 क्या  करार  कार्यान्वित किय  गया

 यदि  तो  क्यों  नहीं  ;  ak

 (=)  क्या  जहां  तक  डिपो  कर्मचारियों  का  सम्बंध  है  इन्हें  क्रियान्वित  किया  गया

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  स  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (att  मनु भाई
 :

 हां  श्रीमान

 फैसले  की  ad  संलग्न  हैं
 ।

 परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ७५]

 से  (=)  करार  को  कार्यान्वित  किया  गया  है
 |

 केवल  डिपो  में  नियुक्त  कुछ  कर्मचा  रियों a

 के  मामले  विचाराधीन हैं  ।

 बैठी
 |

 का

 श्री  स०  ला०

 श्री  स०  चू ०

 भी
 | ह  कु ०  दास

 :

 प  थी  सुबोध  हंसना
 :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नये  ढांचे  पर  १  १९६२  से  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  जो
 चार  टेरीटोरियल

 डिवीजन  पुनर्गठित  किये  गये  उसके  फलस्वरूप  मंत्रालय  के  वार्षिक  व्यय  में  कितनी बचत  हुई

 टेरिटोरियल डिवीजनों  के  पुनर्गठन ों  के  फलस्वरूप  कितने
 कर्मचारियों

 ae
 प्राधिकारियों

 की  छंटनी हुई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  भ्र णु शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 इससे  लगभग  ५१,०००  रुपए  सालाना  की  बचत  हुई  है
 ।

 किसी  कर्मचारी  को  हटाया  नहीं  गया
 ।

 पुनर्गठन  के  फलस्वरूप  जो  लोग  फालतू

 हो  गए  उन्हें  उन  जगहों  में  खपा  लिया  गया  जो  पहले  से  मौजूद  थीं  ।

 मूल  श्रंग्रेजी में
 में
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 सेना  में  डाक्टर

 थ्री  सुबोध  हंसवा  :

 श्री  स०  चल  सामन्त  :

 श्री  qo  कठ  दास  :
 २०९९.

 |  श्री  Ho  ला  fgaat : :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ohare  बंगाल  सरकार  से  नेफा  में  चिकित्सा  कामना री  नियुक्त  करने

 के  लिये  प्रार्थना  की

 यदि  तो  कया  यह  प्रार्थना  स्वीकार  कर  ली  गई  श्र

 ऐसे  कितने  चिकित्सा  कमेंट्री  नेफा  भेजे  जायेंग े?

 प्रधान  मन्त्री  तथा
 बेदेदिक-का्ये

 मन्त्री
 तथा

 अणुशक्ति  मन्त्री  लाल

 ¥)  जहां  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  पूर्वी खण्ड  द्वारा  प्रार्थना  की  गई  हूँ  कि  वह  नेफा

 में  चिकित्सा  fata  करने
 के

 लिये  सहायता  करे  ।
 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  पूर्वी

 as  परिषद् की  बैठक  में  इस  सहायता  की  पेशकश  की  थी  |

 wit  तक  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 चाय  श्योर  पटसन  का  निर्यात

 थी  स०  चे  सामन्त :

 att  सुबोध  हंसवा  :

 १२०२३.  |  श्री  ख०  कछ  दास  :

 श्री  स०  ला०  fraat  :

 थ्रो  ५ ह ०  चे  बरुआ  :

 यह  सच  कि  उन्होंने  १९६२ में  कलकत्ता में  चाय  धौर
 पटसन

 के

 कर्ताओं  के  साथ  निर्यात  बढ़ाने  के  बारे  में  कई  बार  बातचीत  की  थी  |

 यदि  तो  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ;  ौर

 निम्नतम  मूल्य
 बनाये

 रखने  के  लिये  किन  उपायों  पर  चर्चा  की  गयी
 ?

 fated तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री
 मनु भाई  :

 श्रीमान् ।

 चाय  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  अपनाये  गये  हैं  विचाराधीन  हैं

 (१)  कृत्रिम  सिंचाई  के  लिये  उपकरणों  की  अनुज्ञप्ति  देने  पौर  चाय  ats  की  किराया

 खरीद  योजना  में  सिचाई  उपकरण  करने  के  लिये  स्क  विस्तार  करत

 का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मूल  ail  में
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 (२)  रेडियो  सिनेमा  प्रचार  द्वारा  विदेश  में  संवर्धन  अधिक

 चाय  केन्द्र  खोलना  कौर  प्रदर्शनियों में  भाग  लेने का  काम  अधिक  जोर  से

 कर  दिया गया  है  ॥

 पटसन  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  अपनाये  गये  हैं

 (  १)  भारतीय पटसन  मिल  संघ  ने  भ्र पनी  सदस्य  मिलों  से  कहा  है  कि  वे  बिना  प्रतिबन्ध

 काम  जारी  रखें  ।

 (२)  चौड़े  करघ  स्थापित  करने  ae  उन  करघों  को  धागा  देने  के  हेतु  अतिरिक्त  कताई

 क्षमता के  हेतु  मशीनों  की  स्थापना  की  ग्र नुम ति  देने  पर  जो  पहले  प्रतिबन्ध  लगाये

 गये थे  उन्हें  संघ  ने  हटाने  का  निर्णय  किया

 (३)  पटसन की  मिलों  को  विद्युत  संभरण  में  जो  gy  प्रतिश्त  कटौती  करने  का  विचार

 था
 ag  छोड़  दिया  गया  है  कौर  बड़े  करघों  की  क्षमता  के  विस्तार के  लिये

 मात्रा
 में

 अतिरिक्त
 झ ७  उपलब्ध  कराने  के

 लिये  प्रबन्ध किये  गये

 गये  ।

 निम्नतम  मूल्य  बनाये  रखने  के  लिये  इन  बैठकों  में  किसी  उपाय  पर  विचार  नहीं  किये

 नेफा  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 २०२४.  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेफा  क्षेत्र  में  हिन्दी  के प्रतिनिधिक  प्रयोग
 की

 दिशा
 में

 क्या
 कुछ  sic  प्रगति हुई

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :  जी

 RENE  में
 सरकार

 ने  जो  निर्णय  किया  था  उस  केअनुसार  उत्तर-पूर्वे  सीमान्त एजन्सी  के  स्कूलों

 प्रारम्भिक  कक्षाओं  की  पढ़ाई  मातृभाषा  के  माध्यम  से  होती  है  उस  के  बाद  असमिया  भाषा  के

 माध्यम  से  |  तीसरी  कक्षा  के  बाद  से  हिन्दी  विषय  के  रूप  में  पढ़ाई  जाती  है  ।

 हिन्दी  को  कुछ  ऐसे  विशेष  क्षेत्रों  के  स्कूलों  में  शिक्षा  का  माध्यम  बनाये  रखा  गया  जहां  के

 स्थानीय  लोगों  ने  इस  बात  के  लिये  निश्चित  रूप  से  प्रार्थना  की  थी  ।

 जिन  कबायली  भाषाओं  की  अपनी  लिपि  नहीं उस  की  सभी  पाठ्य  पुस्तकें  देवनागरी  लिपि

 में  छापी  जाती  हैं  ।

 सभी  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  हिन्दी  के  नियमित पा  चलाये  जाते  हैं  कौर  समय

 समय  पर  उन  की  परीक्षा यें भी  होती  हैं  ।

 उत्तर-पूर्व  सीमान्त  एजेंसी  के  सभी  पुस्तकालय  सरकारी  सहायता  प्राप्त  क्लब  हिन्दी

 भर  असमिया की  पत्र-पत्रिकायें  मंगाते हैं  ।

 >  जिले ठे  Cc,  on

 किन्हीं  गैर-सरकारी  संगठनों के  कुछ  पत्र  सरकार
 क  |  मिल ेजि  न  में  उत्तर-पूर्वे  सी  मानत

 एजेंसी से  संबद्ध  भाषा  नीति  के  बारे  में  विचार  प्रकट  किये  गय  हैं  ।

 Te  अंग्रेजी में
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 सहायक  रोजगार  अधिकारी

 २०२४.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार मंत्री  १३  98€2 F arerny के  तारांकित

 मदन  संख्या  ७८८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उन  ६०  प्रतिशत  सहायक  रोजगार  अधिकारियों  को  स्थायी  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  जिन  को  स्थायी  बनाने  का  प्रश्न  विचाराधीन

 क्या  उन  की  भर्ती  के  बारे  में  कोई  नियम  बनाये  गये

 यदि  तो  वे  नियम  क्या  प्रौढ़  यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 अम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  धम  मंत्री  सहायक  रोजगार  अधिकारियों

 के  ars  पदों  में  जिस  में  एक  सहायक  रोजगार  अधिकारी  )  भी  शामिल  छः  पद  स्थायी

 कर  दिये गय  इन  पदों  पर  काम  करने  वाले  अधिकारियों  की  स्थायी  नियुक्ति  के  सवाल  पर

 लोक  सेवा  ०  पी०  एस०  के  साथ  पत्र  व्यवहार  हो  रहा  हैं  ।

 जी  हां  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  मंजूर  किये  गर्म  नियम  संतान  हैं  ।

 परिशिष्ट  २,  भझ्नुबन्ध  संख्या  ७६]

 व्यापार  पत्रिका
 0.0

 २०२६.  श्री  म०  सला०  द्विवेदी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 व्यापार  पत्रिकाਂ  के  इस  समय  कितने  ग्राहक  हैं  |

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  की  ग्राहक  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्या  उद्योग  व्यापार  पत्रिका  में  दी  जाने  वाली  भझ्रघिकांश  सामग्री  श्राफ  इंडस्ट्री

 ws  ट्रेडਂ  में  पहले  प्रकाशित  हो  जाती  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सन भाई
 :

 २,०१०  (5  १९६२  ।

 लगभग  Yoo  |

 लो  सामग्री  व्यापार  पत्रिकाਂ  में  प्रकाशित होती  वह

 ऑफ
 इंडस्ट्री  एण्ड  ट्रेडਂ  में  प्रकाशित  होने  वाली  सामग्री  से  भिन्न  होती  है

 ।
 किन्तु

 कभी-कभी

 की  प्रमुख  विषयों  व  विकास  संबंधी  सूचनाओं  को  पत्रिका  में  शामिल कर  लिया  जाता  है
 ।

 उद्योगों का  विकास

 २०२७. थी  ला०  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  a |  अ

 विभिन्न  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिये  अब  तक  जो  १०  विकास  परिषदें

 स्थापित  की  गई  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी
 वित्तीय  सहायता दी

 कौर

 इन  विकास  परिषदों  में  से  कितनों  के  पास  गवेषणा  कराने  के  साधन  हैं
 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  )  :  ate  एक  विवरण

 साथ  में  नत्थी हूं  ?

 विवरण

 (=)  (१)  खाद्य  परिष्करण  उद्योग  की  विकास  परिषद्  को  खाद्य  बिस्कुटों तथा

 इयों  की
 निर्यात  बढ़ाने  में  सहायता  करने  की  दृष्टि से

 १  लाख
 रु०  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है

 ।

 (२)  चीनी  की  विकास  परिषदों को  गवेषणा के  कार्य  में  बढ़ावा  देने  में  इस्तेमाल करने  के  लिये

 निम्नलिखित  सहायता/सहायता  भ्रनुदान  दिये  गये  हैं

 रुपय
 ~

 १९५६-५७  gooo .  oo

 SEY US  HEEL. प्र

 ९१  ५८-५९  €४२०.३१

 ZEXE-Ho  WOK Q दे  ,  ow

 तथा  RE KOE  १२२६१. ७५

 (३)  विकास  परिषदों  की  उपयुक्त  रादि  के  श्रलावा  न्य  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई

 है  फिर  भी  विकास  परिषदों  की  बैठक  में  सदस्यों  द्वारा  भाग  लेने  के  लिये  उन  के  यात्रा  भत्ते एवं  द  निक

 भत्ते  ates  तथा  परिषदों के  काय  के  लिये  रखें  जाने  वाले  कर्मचारियों का  खां  सरकार  देती  है  ।

 विकास  परिषदों  में  गवेषणा  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  ।

 *ब्ावनकोर  रेन्स

 श्री  वॉरियर  :

 TRONS,
 श्री  कुलदेवी नायर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  की  विस्तार  योजनाओं  की  श्री  श्रकीफामा  की  अध्यक्षता  में

 जापानी  विशेषज्ञों  द्वारा  की  गई  जांच  के  बारे  में  केरल  सरकार  को  प्रतिवेदन  मिल  मया  है  ;

 यदि  तो  इस  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तरष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्रीनगर  प्रदेश  झक  कर्मचारी  संघ

 प्रण  क०  गोपालन
 1२०२४.

 श्री  उमसा नाथ  :

 क्या  भारत  सरकार  को  प्रान्तर  प्रदेश  अभ्रक
 कर्मचारी

 संघ  की  कौर  से  उन  की  कुछ

 शिकायतों  के  बारे  में  कोई  ७  मिला

 मूल  wan
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 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 शर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  हाथी  )  श्रीमान ।

 mre  प्रदेश  अभ्रक  कर्मचारी  संघ  द्वारा  पास  किये  गये  संकल्प  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 काफी  बोर्ड  को  हुई  हानि

 1२०३०.  श्री  श्र०  क०  गोपालन  :  क्या  ब्राणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कारणों  से  काफी  ats  को
 प्रतिशत

 कितनी  हानि  हुई

 (१)  साफ  करने  में  हानि

 (२)  यातायात में  हानि

 (३)  भंडार में
 कौर

 इस  हानि  को  रोकने  के  लिये  या  कम  से  कम  इसे  न्यून  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 गये है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 :

 (१)  कहवा  साफ  करने  में  कोई  हानि  नहीं  बताई  जाती
 ।

 कहवा  साफ  करने  के  बाद  गोदाम

 में  या  एक  स्थान  से  दुसरे  स्थान  पर  कहवा  ले  जाने  के  समय
 इस

 की  हानि  का
 या  लाभ  का  कसाब

 लगाया  जाता  है  ।

 (२)  लगभग  १६  मीट्रिक  टन  |

 (3),  लगभग  १५७  मीट्रिक  टन  ।

 भंडार  में  कहते  की  हानि  समाप्त  करने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  क्योंकि मौसम  की

 अ्राद्र ता
 के  कारण  कहवें  का  भार  कम  या  हो  जाता  है

 ।
 इसी  प्रकार  यातायात  में  भी  हानि

 को  बिल्कुल  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  यद्यपि  उसे  कम  करने  के  सब  उपाय  किये  गये  है  ।

 प्रशिक्षण  योजनाओं  का  समन्वय

 २०४१.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  जी  शिल्पकारों  को  प्रशिक्षण  देने  की

 अपनी  योजना  प्रत्य  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  है

 क्या  प्रायः  एक  ही  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  विभिन्न  सरकारी  उपक्रमों  के  बीच  कोई  समन्वय

 नही ंहै  ;

 यदि  नहीं  तो  ऐसा  समन्वय  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हें  ताकि  ठोस  चे

 व्यवस्था  स्थापित  हो  सके
 ?

 for  रोजगार  मंत्रालय  में  क्षम  मंत्री  नहीं  श्रीमान  किन्तु यह

 आशा  की  जाती  है  कि  दिशाचक्षु  अधिनियम  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  पर  सभी  सरकारी

 का
 उपक्रमों  में  शि दिक् तु  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  प्रारम्  हो  जायेंगे

 ।

 मूल  wast  में
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 (  )  at  श्रीमान  पब  यों  के  कार्यक्रमों  में  समन्वय करने  के  लिये  ना  झ्रायोग के

 शिक्षा  विभाग  ar  अ्रध्यक्ष  व्यावसायी  ग  के  राष्ट्रीय  परिषद  की  एक  अलग  समन्वय  समिति

 का  सचिव है

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रबड़ की  कृषि

 FRR.  श्री
 प्०  कुन्दन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रबड़  की  खेती  करने  वाले  छोटे  किसानों  की  करने  के  लिये  रबड़  बोड़

 ोई  निधि है

 यदि  तो  कितनी  निधि  है

 wa  तक  कितने  किसानों  को  सहायता  दी  गई  है  ;

 क्या  सरकार  को  सहायता  देने  में  कोई  कठिनाई  भ्रनुभव  हो  रही  है Ql  ted  ;

 यदि  हां  तो  वे  कौन  है  पौर  इन  रुकावटों  पर  काब  पाने  के  लिये  क्या  क्या  कदम  उठाये

 tafser तथा  उद्योग  मंत्रालय में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 हां  श्रीमान

 निधि  में  919,%5,000  रुपये  और  वे  केवल  रबड़  उत्पादकों  को  सहायता  देने  के

 लिये  ही  हें  ।  बोर्ड  की  सामान्य  निधि  पुनरारोपण  के  लिये  १०००  रुपये  की  सहायता  निधि  भी

 (१)  ३०-७-६२ तक  ३,२६३  रबड़  के  छोटे  खेतों  के  लिये  29,84,  MQW,  ७२  रुपये

 की  पुनरारोपण सहायता  दी  गई  है

 (२)  ५  एकड़  से  कम  भूमि  वाले  ८७५  उत्पादकों  को  सहायताथं  खाद  दिया  गया  है
 ।

 (3)  RAR  छोटे  उत्पादकों  ने  जिन  के  पास  ५  एकड़  से  कम  भूमि  है  भूमि  संभरण  के  लिये

 अपने  क्षेत्रों  में  पुनरारोपण  किया  है  श्र  उन्हों  ने  4, &099,§3  रुपये  की  सहायता  ली  है
 ।

 (४)  १०  एकड़  से  कम  भूमि  वाले  १८१  छोटे  उत्पादकों  को  झपने  खेतों  में  पुनरारोपण  के

 लिये  उपजाऊ  बीज  मुफ्त  दिये  गये  हूं
 ।

 नहीं  श्रीमान  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हिन्दी  चल-चित्रों  के  हिन्दी  में  प्रमाण-पत्र

 २०३३.  श्री  भक्त  क्या  सुचना
 प्रसारण  मंत्री  २२  ger Hari के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १६२९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिन्दी  चल-चित्रों  को  aaa

 के  स्थान  पर  हिन्दी  में  प्रमाण-पत्र देने  के  जिस  सुझाव  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  था

 उस  के  बारे  में  इस  बीच  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at शाम  (  यह  विषय  wit

 धीन है  ।

 मूल  wat  में
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 मिदनापुर  जिले  में  नमक  का  कारखाना

 1२०३४.  श्री  सुबोध  हंसदा
 :

 श्री  स०  Wo  सामन्त :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  oat  बंगाल  सरकार  मिदनापुर  जिले  में  कण्टाई  के  समुद्र  तट

 थर  किसी  विदेशी  विशेषज्ञ  की  सहायता  से  नमक  का  एक  बड़ा  कारखाना  खोलना  चाहती  है  ;

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  तथा  सहयोग  की  मांग

 की
 है

 ;

 राज्य  सरकार  ने  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  है  ;  कौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  हर  प्रकार  की  सहायता  देगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग
 मंत्री  परिश्रमी  बंगाल कौ

 सरकार  मिदनापुर  जिले  में  कटाई  के  समुद्रतट  पर  सरकारी  क्षेत्र  में  नमक  का  एक  झ्राधुनिक

 खाना  खोलने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  परन्तु  प्रस्तावित  कारखाना  किसी  विदेशी  विशेषज्ञ

 की
 सहायता  से  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  निश्चित  निणंय  नहीं  किया  गया  है

 ।

 से  इस  प्रस्थापना  के  सम्बन्ध  में  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  ने  किसी  प्रकार  की

 सहायता  के  लिये  wet  भारत  सरकार  से  मांग  नहीं  की  है  ।

 मणिपुर  लोक  निर्माण  विभाग  की  मशीनें

 1२०३५.  श्री  Feat  क्या  आवास पौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे
 कि

 मणिपुर  लोक  निर्माण  विभाग  ने  १६५८-६२  के  दौरान
 कों

 क्रीट

 मिलाने  की  मशीन  तथा  वायु  संपीडक  जैसी  कुल  कितनी  मशीनें  मंगाई  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  पुर्जों  के  न  होने  के  कारण  अधिकांश  मशीनें  बेकार  पड़ी  हुई

 ?

 यदि  तो  गायब  या  क्षतिग्रस्त  पुर्जों  के  स्थान  पर  नये  पुर्जे  कब  तक  लगा  दिये  जायेंगे

 कौर  ये  मशीनें  कब  तक  काम  में  लाई  जाने  लगेंगी
 ?

 श्रावण  ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 नौ  ।

 ate  केवल  एक  मशीन  मरम्मत  न  हो  पाने  के  कारण  बेकार  पड़ी  लगभग

 तीन  महीने  में  उस  की  मरम्मत  हो  जायेगी  ।

 बर्मा  धौर  पाकिस्तान  की  सेनाओं  में  मिलो  पहाड़ी  के  लोग

 1२०३६. श्री  स्केल  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रासाम  की  मिज़ो  पहाड़ी  के  पावी  लाखर  क्षेत्र  के  बहुत-से  नवयुवक

 बर्मा  और  पाकिस्तान  की  सेनाओं  में  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  का  क्या  कारण  है  ?

 ह a  a

 अंग्रेज़ी  में
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 ate  जी  नहीं  ।  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  प्रतीक  नहीं  है  ।  पाकिस्तान  की  सेना  में  काम

 करने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  के  बारे  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है  परन्तु  यह  हमें  पता  है

 कि
 बर्मा  सीमा  पर  मिजो  पहाड़ी  क्षेत्र  तथा  पावी  लाख  क्षेत्र  के  बहुत  से  लोग  आधिक  कारण  से

 तथा  बर्मा  क्षेत्र  की  निकटता  के  कारण  से  बर्मा  की  सैनिकों  में  काम  कर  रहे  हैं  जिस  के  झ्राधार  पर

 वे  अपने  को  चिन  पहाड़ी  के  मिजो  कहते  है  ।  इन  व्यक्तियों  की  ठीक-ठीक  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  को

 २०३७.  श्री  रा०  स०  तिवारी  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  मध्य  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  पन

 राशि  देने  का  निश्चय  किया  गया  है  ;  शौर

 wa  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  है
 ?

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  शौर  मध्यप्रदेश  की  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  RoRr_-¥  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सहायता  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  में  से

 १९६१-६२  तथा  १९६२-६३  की  सालाना  योजनाओं  के  लिये  ३०  करोड़  रपये  तथा  9.¥% ४५

 करोड़  पय  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  गई  |

 संयुक्त  गणराज्य  के  साथ  व्यापार

 श्री  विश्वनाथ राय

 1९०३८.  महाराज कुमार  विजयश्नानन्द  :

 att  राम  रतन  गुप्त
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 काल  में  भारत  संयुक्त  अरब  गणराज्य  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कोई  उपाय  किये

 गये  ह ै?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  जी  हां  ।

 अक्टूबर  १९६१  में  भारत  संयुक्त  गणराज्य  के  बीच  हुई  एक  राजनयिक  संधि  में  कहा

 गया  है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  की  मात्रा  बढाने  के  लिये  कौर  उसे  उच्चतम  स्तर  पर  बनाये

 रखने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करेंगे  ।

 mara  में  wal  में  व्यवस्था

 1२०३९.  श्री  क्या  श्रावास  संभरण  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यंह  संच  है
 कि

 दूसरी  योजना  के  लिए  sara  को  गांवों  में  वास  व्यवस्था  के

 लिए  श्रावण्टित कुल  24,000,000  रु०  की  राशि में
 से

 सरकार
 ने  २७,००० Fo

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ग्रा वास  कौर  संभरण  मंत्री
 मेहर  चन्द  at

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राज्य  सरकार  भवन  निर्माण  के  लिए  ऋण  मंजूर  नहीं  कर  सकी  क्योंकि  ag  विभिन्न

 आरम्भिक  जैसे  गांवों  के  लिए  ware  विभाग  के  लिए  इंजी  नियमों  तथा  ज

 चोरियों  की  गांवों  का  चुने  हुए  गांवों  का  सामाजिक-ग्राफिक  भौतिक  सवक्षण

 तथा  परिव्यय  पोजनाश्रों  का  तैयार  कौर  मकानों  के  लिए  नमूने  के  नक्शे  तथा  डिजाइन का

 तैयार  करना  व  उन्हें  पूरी  नहीं  कर  पाई  थी  ।  इस  बीच  राज्य  सरकार  ने  ये  आरम्भिक

 वाहियां  पूरी  कर  ली  हैं  ate  आशा  है  कि  वह  शीघ्र  ही  योजना  को  कार्यात्वित  करना  शुरू  कर  देगी  |

 कताई के  कारखाने
 bat

 1२०४०.  श्री  दिवस्पति  cart
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 or

 करेंगे  कि

 देश  में  कताई  के  कितने  छोटे  कारखाने  (३२  चल  रहे

 क्या  कारण  है  कि  देना  में  मध्य  या  मज़दूर  वर्ग  के  लोगों  को  ऐसी  मशीनें  किराये

 पर  खरीद  के  आधार  पर  नहीं  दी  जाती  जैसा  कि  मद्रास  में  किया  जा  रहा

 क्या  देश  में  ऐसी  मशीनों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  राशि निर्धारित

 की

 यदि  तो

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  जापान  ने  बदला-बदली  आघार  पर  ऐसी  मशीनें  देने  का  प्रस्ताव

 रखा  ak

 यदि  इस  मामले  में  सरकार  की  कया  नीति  है

 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (att  मनु भाई :

 ठीक-ठीक  जानकारी उपलब्ध  नहीं  परन्तु  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  मद्रास  राज्य

 में  प्रयोगात्मक  अ्राधघार परे  ३०  तकुये  वाले  १३  कारखानों  मंजूरी दी
 गयीं

 थी  ।

 मामले  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 जी  नहीं ॥

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 को  पता  नहीं है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 बाल  फ्स्त्र  सोसाइटी

 २०४१.  श्री  यदा पाल  सिंह
 :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  मि०  इजरा  मीर  बाल  फिल्म  सोसाइटी  के  लिए  ब्वाय  एण्ड  दी  पैरटਂ  नाम  की

 फिल्म बना  रहे

 इस  फिल्म  के  कब  तक  बन  कर  पुरा  हो  जाने  की  तराशा  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  म  उपमंत्री  (et  दास
 :

 जी  हां

 सितम्बर  १९६२
 द  मता  तक

 |

 अंग्रेजी  में
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 सत्य क  कार खान

 २०४२.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतवर्ष  में  खेर  कत्था  बनाने  के  कितने  कारखाने  हैं  जो  विद्युत  अथवा  वाष्प

 शक्ति  द्वारा चलते  हैं

 गह  उद्योग  द्वारा  कितना  कत्था  प्रति  वर्ष  तैयार  किया  जाता  wk

 क्या  इस  समय  कत्थे  का  निर्यात  हो  रहा  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  (  (@)  इसकी

 ठीक-ठीक  जानकारी  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  कत्था  बनाने  के  कारखाने

 बहुत  छोटे  होते  हैं  वे  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  नहीं  मांगते  ।

 at

 कोयला खान  क्षेत्र  में  स्थिति

 1२०४३.  श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  अजय  सेकेन्ड  कोठरी  मजहर  संघ  के  महासचिव  को  गुंडो

 ने

 बुरी  तरह
 से  घायल कर  दिया

 (@)  क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  बंगाल  की  कोयला  पट्टी  में  इस  प्रकार  की  गुंडागर्दी  का

 बड़ा  wan  है

 यदि  तो  वहां  लोकतंत्रात्मक  मजदूर  संघ  आन्दोलन  का  संगठन  करने  का  प्रयत्न

 करने  वालों  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  करना  चाहती  है
 ?

 tory  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  सेकेन्ड  कोठरी  की

 कोयला  खान  मजदूर  सभा  के  शाखा  सचिव  को  २२  १९६२  को  कुछ  व्यक्तियों  ने  मारा

 मामला  न्याय  निर्णयाधीन है

 नहीं

 आवश्यकता  के  wae  शान्ति  कौर  व्यवस्था  रखने  वाले  अधिकारी  कार्यवाही  कर

 रहे  हैं
 ।

 राज्यों  श्रीवास  योजनायें

 1२०४४.  श्री
 प्र०  Fo

 कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 अल्प  राय  वर्ग  के  औद्योगिक  मजदूरों  तथा  मध्यम  वर्ग  के  लोगों
 के

 लिए  मकान  बनवाने

 के  लिए  राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 को

 उनकी  आवश्यकता

 के  att  प्राप्त  हो  गये

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्या
 शौर

 सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  ):  कौर  राजकीय

 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  मजदूर  श्रीवास  प्रत्यक्ष
 य  वर्ग  व्यवस्था  ौर  मध्यम

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राय  वर्ग  श्रीवास  योजना  के  झ्र धीन  कुछ  राज्यों  की  कुल  आवश्यकता  बताने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  है  परिशिष्ट  २,  प्रबन्ध  संख्या  ७७]

 तीसरी  योजना  के  उपबंधों  के  अलावा  राज्यों  की  जरूरत  जीवन  बीमा  निगम  से  प्राप्त

 होने  वाली  या  ara  राज्यों  को  की  गयी  श्रावण्टित  राशियों  में  से  होने  वाली  ग्रा वास

 व्यवस्था  के  लिए  योजना  को  झ्रावण्टन  बढ़ने  यदि  ऐसा  करना  सम्भव  उपलब्ध  राशि  से

 पुरी की  जायेगी  ।

 वे  दैनिक-कार्य  मंत्रालय  में  अनुसूचित  जाति  ate  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति के  कोंचा  री

 Rovy,
 थ्री  मोहन

 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैदेशिक-कराये  मंत्रालय  शर  विभिन्न  दूतावासों  में  कितने  हरिजन  कौर  झ्रादिवासी

 इस  समय  हैं  ;

 कितने  कर्मचारी  गैर-हरिजन  ate  गैर-श्रादिवासी हैं

 उनका  वेतन-क्रम  शर  काम  क्या  AK

 कितने  हरिजन  या  आदिवासी  विदेशों  में  भारत  के  राजदूत  बनाये  गये  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  भ्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 =

 (®)  १२१४  |

 र१८४  ॥

 अनुसूचित  जातियों  कौर  वर्गों  के  कर्मचारियों  का  वेतन-क्रम  कौर  कार्य-भार  वही  होताਂ

 है  जो  कि  उनकी  श्रेणियों  के  अन्य  कर्मचारियों का  ।  पदों  की  श्रेणियों  की  एक  सुची  संलग्न  जिसमें

 उनके  कार्य-भार  कौर  वेतन-क्रम  का  भी  संक्षिप्त  ब्यौरा  दिया  गया  है
 |  परिशिष्ट  २,  श्रनबन्घ

 संख्या  ७८]

 इस  समय  एक  राजदूत  a  एक  प्रधान  कौंसल  अनुसूचित  जाति  के  हैं  ।

 टिप्पणी  :
 उपर्युक्त  में  वह  सुचना  शामिल  नहीं  जो  इस  मंत्रालय  के  अधीनस्थ  कार्यालयों

 से  सम्बद्ध  जैसे  :  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  गोवा  पांडिचेरी

 उत्तर-पूर्व  सीमांत  एजेंसी  कौर  waar  विदेश-स्थित  मिशनों  के  स्थानीय
 पद  ।

 इनसे  सम्बद्ध  सूचना  प्रश्न  की  परिधि  से  बाहर  जान  पड़ती  है  |

 मोटर  गाड़ी  के  कारखाने  में  श्रमिकों  को  मजूरी

 1२०४६.  श्री
 दिनेश  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  मोटर  गाड़ी  शादी  बनाने  वाले  उद्योगों  में  श्वमिकों  की

 मजूरी  के  अन्तर  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  मोटर  गाड़ी  कारखानों के  श्रमिकों  की  मजूरी  का  प्रमापीकरण

 श्रावव्यक समझती  AK

 मूल  was  में
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 यदि  तो  इन  श्रमिकों  की  मजूरी  का प्रमापीकरण करने  के  लिये  किन  उपायों  का

 सुझाव  दिया  गया  है
 ?

 fare  धौर  रोजगार  मंत्रालय  सें  रम  मंत्री
 :  से  जानकारी

 एकत्र
 की  जा  रही  है  ake  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 इस्पात का  ग्रा यात

 |  श्री  उ०  मठ  त्रिवेदी

 श्री  बड़े 1२०४७

 श्री  कछवाय

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PER?  में  इस्पात  के  रायात  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को  अ्रधिक  से  अधिक

 कितनी  विदेशी  ह  स्वीकृत  की  गई

 विभिन्न  राज्यों  की  अधिकतम  सीमा  किन  शभ्राधारों  पर  नियत  की  ate

 क्या  पिछड़े  हुए  राज्यों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  गई  थी  जिस  से  कि  उन  क्षेत्रों  में  ctr

 गति  से  विकास  हो  सके
 ?

 तथा
 उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  से

 विवरण

 संलग्न  ।  २,  अनुबन्ध  संख्या  98]

 प्राविधिक faery  कोटा  के  लिये  भवन

 २०४८.  श्री  बैरवा  कोटा  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  टेक्नीकल  ट्रेनिंग  स्टेशन  कोटा  का  कार्यालय गत  ७  साल

 से  किराये  के  मकान  में  है

 इसको  बनाने  के  लिये  जमीन  देने  में  क्या  प्रवचन  है  जब  कि  बिल्डिंग  बनाने  का  रुपया

 मंजर हो  चका  है

 क्या  कोटा  कलक्टर  ने  इस  ट्रेनिंग  सेन्टर  को  जमीन  बताई
 att

 यदि  at,  तो  कहां
 ?

 शम  श्र  रोजगार  मंत्रालय में  श्रम  मंत्री  हाथी  जी  नहीं  ।  यह  केन्द्र

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  बनी  art  इमारत  में  चलाया  जा  रहा  है  |

 से  पैदा  नहीं  होता  ।

 तई  दिल्ली  की  श्रारामबाग लन  में  क्वाटर

 Powe,  थ्री  marae सिंह  :  कया  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 न  में  स्थित  सरकारी  क्वार्टरों  के  बरामदे
 क्या  सरकार  को  विदित  है

 कि
 श्रारामबा

 वर्षा  ऋत  में  टपकते  हैं  ;
 en  rn  me. i em

 मूल  wait  में
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 क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  सम्बन्धित  इन्क्वायरी भ्रान्ति  में  रिपोर्ट  करने

 पर  भी  सम्बन्धित  कर्मचारी  तुरन्त  तथा  उपयुक्त  कार्यवाही  नहीं  करते  जिस  से  क्वार्टरों में  रहने  वालों

 को  बड़ी  असुविधा होती  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मामूली  मरम्मत  कर  दी  जाती है  जो  एक  वर्षा  में  भी  नहीं

 कौर

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  स्थायी  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना

 चाहती
 है

 ?

 1 |  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  से  (7)  यह  कहना

 ठीक  न  होगा  कि  शिकायत  मिलने  पर  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ।  बल्कि  यथासम्भव  शी  कर  कार्यवाही

 की  जाती  है  ।  इन  क्वार्टरों  की  टाइलों  से  बनी  छतें  पुरानी हो  चुकी  हैं  कौर  उन्हें  बदलने  के  प्रश्न

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 शि  का  निर्यात

 1२०५०.  डा०  लक्ष्मी मल्ल सिंघवी
 मल्ल

 सिंघवी
 :  क्या  घाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 १९६०-६१  ौर  PERW-KR  में  ग्रामों
 का  कुल  कितना  निर्यात

 किया
 गया  ate

 उसका मूल्य  क्या  था  ;  कौर

 विशेषकर
 योरूप  श्र  उत्तरी  भ्रमरी का  के  देशों  को  कामों  का  निर्यात  बढ़ाने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 वाणिज्य  उद्योग
 मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  1

 मात्रा  मलय

 PEKo—-FL  २०६४  टन  ३४,६७७  रुपये

 १६६१-६  VRok  टन  १्€  ०२  ३८७  रुपये

 ग्रामों मो  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  निम्नलिखित  उपाय  सिये  गये

 (2  )  ब्रिटेन  श्र  योरूप  के  लिये  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  ने  विमान  का  माल  भाड़ा

 कम  कर  दिया है

 (२)  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्  ने  फल  अनुसन्धान  प्रयोगशालाओं  से  प्रार्थना

 की
 है  कि  वह  श्राम  के  बीज  की  वीबिल  पर  नियंत्रण  के  बारे  में  झन सन् धान  करें  ।

 (३)  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  श्रनसन्धान  बंगलौर  faataratay  को

 श्राम  के  पकने  और  निर्यात  की  जाने  वाली  किस्मों  के  बारे  में  मंत्रणा  देती  है  ।

 मास्को  में  औद्योगिक  प्रदर्शनी

 1२०५१.  श्री
 रघुनाथ  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 भारत  द्वारा  भ्र गली  गर्मी  के  मौसम  में  मास्को  में  एक  औद्योगिक  प्रदर्शनी  का  आयोजन  किया  जा

 रहा  है

 tt  प्र ग्रेजी  में  फ्
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 मंत्री  सुभाष  :

 गर्मियों  के  मौसम  में  मास्को  में  एक  भारतीय  व्यापार  प्रदर्शनी का  maha  करने के  बारे  में

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ध्राकस्मिक  श्रमिक  रखने  को  प्रथा  समाप्त  करने  को  योजना

 श्री
 द्०

 कुन्दन
 FRONR

 थी  +.* (५  कठ  गोपालन

 क्या  इस  घौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोचीन  हायर  में  प्राकृतिक  श्रमिक  रखने  की  प्रथा  समाप्त  करने

 की  योजना  सभी  दलों  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  है

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ;  कौर

 यह  योजना  कब
 लागू  होगी

 ?

 ore  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  कोचीन  गोदी  श्रमिक  (  रोजगार

 का  नियंत्रण  )  REE  की  कार्यान्वित  सम्बन्धी  विवादग्रस्त  विषय  १९६१ में  प्रौद्योगिक

 भ्र भि करण  को  सौंपे  गये  थे  ।  यह  पता  चला  है  कि  अधिकतर  मामलों  पर  सम्बन्धित  दल  सहमत

 हो  गये  हैं  कौर  वें  दल  भ्र भि करण  से  प्रार्थना  करेंगे  कि  वह  समझौते  के  बारे  में  सम्मति  पंचाट  दे  दे  ।

 अभिकरण  का  सम्मति  पंचाट  wat  प्राप्त  नहीं  gar

 अभी  यह  set  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 ढलाई  के  काम  का  प्रशिक्षण

 J  श्री  झ्०  क०  गोपालन

 FROM  1  प०  कुन्दन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  केरल  उत्पादन  केन्द्र  में  हवाई  के  आघुनिक

 तरीकों  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  एक  योजना  स्वीकार  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  कौर  .  क

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विचरण

 जी  हा ं।

 लघु  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  कारीगरों  को  ईटूमनूर
 के  उत्पादन केन्द्र  में  ढलाई  के

 भ्राघुनिक तरीकों  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है
 ।

 प्रशिक्षण  काल  मास  है  जिसके  द्वारा  प्रत्येक

 प्रशिक्षणार्थी  को
 ४०

 रुपये  मासिक  दिया  जाता  है
 ।  aa

 तक
 ४

 कोर्स  सम्पूर्ण  हुए  हैं  जिनमें
 ४४

 कामगर  प्रशिक्षित  किये  गये  हैं  ।  इसी  प्रकार  के  चार  जिनमें  से  प्रत्येक  में  १०  प्रशिक्षणार्थी

 का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है
 ।

 इनमें  से  दो  कोस  चल  रहे  हैं
 ।

 +774 “a  अंग्रेजी  में
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 सूती  कपड़े का  निर्यात

 डा०  रा०  बनर्जी :

 सुबोध  हंसना  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम
 ने  टेक्सटाइल  डिस्ट्रीब्यूशन  कारपोरेशन

 श्र
 उत्पादकों

 की
 सहायता  से  सूती  कपड़े  प्रौढ़  सिले  सिलाये  कपड़ों  के  लिये  नई  माकिटें  ढूंढी  हैं  ;

 यदि  तो  वें  नई  arise  कौन  सी  हैं  ;  कौर

 राज्य  व्यापार  निगम  कब  से  इन  मा किटों  का  उपयोग  कर  रहा

 तथा
 उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनुभाई  जी

 at  ।

 यू०एस०एस०  कार  शर  हंगरी  कनाडा  |

 जीडीआर--  से  ॥

 १९६१  से  ।

 )  १९६१  से  ।

 १९६६१  से  ।

 सरकारी  कर्मचारियों के  लिये  ana

 १२०५४.  श्री  अब्दुल  गनी  कया  धौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  नयी  दिल्ली  में  रखे  गये  सरकारी  कंमंचारी  नयी  दिल्ली  में  जगह

 के  अधिकारी  नहीं  होते  यद्यपि  उन्होंने  नयी  दिल्ली  में  जगह  के  लिए  wat  इच्छा  प्रकट की  हुई  हो  ;

 यदि  तो  उसके  कारण  कया  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पुरानी  दिल्ली  में  १९६२  में  कोई  नये  सरकारी  क्वाटर  नहीं
 बनायें गये  हैं  ;

 यदि  तो  पिछले  १०  वर्षों  में  पुरानी  दिल्ली  में  कितने  क्वार्टर  बनाये  गये  हैं  ;  गौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नयी  दिल्ली  में  एक  सरकारी  कर्मचारी  को  जिसने  दिल्ल  में

 नियुक्त  किये  गये  कर्मचारी  से  कम  सेवा  की  होती  इसलिए  क्वॉटर  दे  दिया  जाता  है  कि  ag  नयी

 दिल्ली  में  नियुक्त  होता  है  ate  नयी  दिल्ली  में  कलाकारों  की  संख्या  कहीं  अधिक  होती  है  भ्र ौर  इस

 कारण  पुराने  दिल्ली  के  कर्मचारी  को  नुकसान  होता  है
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  मे हरचन्द  साधारणतया wer

 नियम  है  ।  लेकिन  पुरानी  दिल्ली  के  पड़ोस  में  नयी  दिल्ली  के  कुछ  विशिष्ट  इलाकों  में  क्वार्टर  दिये

 जाने  के  लिए  ऐसे  पदाधिकारियों  की  मांग  उन  पदाधिकारियों  की  मांग  के  साथ-साथ  जिनका

 कत्तव्य  स्थान  नयी  दिल्ली में  विचार  किया  जाता है  ।

 वर्तमान  नियतन  नियमों  के  भ्र तु सौर  भर  दिल्ली  को  अलग-म्लान

 क्षेत्र  माना  जाता  है
 ।

 ा  क

 भ्र ग्र जा  में

 (Ai)
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 site  कभी  हाल  में  तिमारपुर  में  ३६४  क्वार्टर  बनाये  गये  हैं  और  ४४
 क्वार्टर

 गिराये  जाने  के  कारण  हुई  खाली  जमीन  में  १२०  क्वार्टर  बनाये  जा  रहे  हैं
 ।  जगह  उपलब्ध

 होने  गरजो  २३६  क्वार्टर  बनाये  जायेंगे  ।  किदारा  में  ce  मौजूदा  की  जगह  पर

 २००  क्वार्टर बनायें  जायेंगे  |

 जी  सामान्यतया ऐसा  ही  है  ।

 गुजरात  में  वयस्क  खानें

 _  श्री  ज्०  नायक
 1२०५६.

 Lat  छोटूभाई  पटेल

 क्या  श्रम  धौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  शिवराज पुर  में  मैंगनीज  वयस्क  खानें  2€R2 7 Fz HT से  बंद  कर

 गयी  हैं  ;

 यदि  तो  उससे  कुल  कितने  मजदूरों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 क्या  उनके  बंद  किये  जाने  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  जांच  की  है  ;

 यदि
 तो

 उनके  बंद
 किये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  ait  हाल  में  मेंगनीज  वयस्क खान  खरीदी  है  ;

 यदि  तो  उसकी  कितनी  मात्रा  है  ;  शौर

 उन  खानों  से  कब  खनिज  पदार्थ  निकाले
 जायेंगे

 ?

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :  १९६२ सै

 शिवराजपुर  सिंडीकेट  लिमिटेड  ने  अ्रपनी  पानी  खानों  में  सभी  कामकाज  बंद  कर  दिये  हैं  कौर

 शिवराजपुर  खानों  में  सभी  भूमिगत  कार्य  पैमाने  पर  पंप  से  पानी  निकालने  को  रो  क

 दिये  गये  हैं  |

 एक  हजार  सात  सौ
 |

 भारतीय  खान  कार्यालय  के  निदेशक  ने  एक  जांच  की  थी
 ।

 बंदी  के  कारण
 ये  हैं

 ——=

 शिवराज पुर  भ्रामक  जिसमें  काफी  प्रतिशत  wee  खनिज  होता  मांग  का  कम

 दुनिया  में  मेंगनीज  वयस्क
 के

 व्यापार
 में  re bay  दु  निया  में  इस्पात के  उत्पादन

 में  विदेशी
 प्रतियोगिता

 श्र  उपभोक्ता  क्षेत्रों  के  निकट  नये  खनन  क्षेत्रों  का

 विकास  |

 (=)  जी  at

 (=)  लगभग  ४६,०००  टन  |

 कोई  संकेत  देना  संभव  नहीं  है
 ।

 टेरीलीन का  निर्माण

 1२०४७.  श्री  हेमा
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  टरीलीन  बनाने  के  लिये

 कोई  लाइसेंस

 दिया  जा  रहा  है  ;

 sas  में



 ६  aoy: *  )  V¥oy

 उस  कारखाने  की  क्षमता  कितनी  है  भर  जिसे  लाइसेंस  दिया  गया  है  उसका  नाम  क्या

 ै

 arr  पांच  वर्षों  में  टे  रीलीन  की  कितनी  श्रावद्यकता  पड़ेगी  झर  किन  प्रयोजनों
 के

 लिये  उसकी  आवश्यकता होगी  ;
 ak

 उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की.बचत  होगी  ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :

 कौर  सालाना ४४५  लाख  पौंड  की  क्षमता  वाले,पोलीस्टर  फाइबर  तैयार  करने  वाले  एक  कारखाने

 की  स्थापना  के  लिय  मैसेज  झाई०  सी
 ०  भाई  लिमिटेड  को  एक  श्रौद्योगिक  लाइसेंस

 दिया  गर्मी  है  ।

 अनुमान  है  कि  लगभग
 ८०

 लाख  पौंड  प्रतिवर्ष  की  आवश्यकता  हैं  ।  पोस्टर  फाइबर

 ऊन  कौर  दूसरे  रेशों  की  मिलावट  से  तेयार  किया  जाता  है  ।

 लगभग  सालाना  २  से  ३  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  ।

 गांवों  में  मकान  बनाने  को  यजन

 1२०५८.  श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 कया  श्रावास  कौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  में  के  लिय  गांवों  में  मकान  बनाने  की  योजना

 के  लिये  दिये  गये  २  लाख  रुपये  की  रकम  डूब  गयी  थी  ;

 यदि  तो  वह  रकम  क्यों  नहीं  दस्ते  माल  की  जा  सकी  ;  कौर

 (7)  आगामी  वर्षों  में  रकम  के  इस्तेमाल  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  गयी

 श्रीवास  site
 संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :

 गांवों  के  नकद  तैयार  करने  मकानों  की  डिजाइनों  के  नमूने  तैयार  करने  के  लिये  आवश्यक  पर्याप्त

 तकनीकी  कर्मचारी
 न

 मिलने  के  कारण  मनीपुर  पिछले  दो  वर्षों  में  दी  गयी  a  लाख  रुपये  की
 रकम  का  उपयोग  नहीं  कर  सका  |

 अनुमान  है
 कि

 प्रशासन  चालू  वर्ष  में  उपयुक्त  तकनीकी  कर्मचारियों  की  /  रतो  कर

 सकेगा  कौर  चुने  हुए  गांवों  में  मकान  बनाने  के  ऋण  मंजूर  करना  आरम्भ  करेगा
 ।

 हिमाचल प्रदेश  में  उद्योग

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 1२०५९.  श्री  स०  सो०  बनो ं:

 ।  श्रीमती  विमला  देवी
 :

 Ho  कुमारन  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हिमाचल  प्रदेश  के  संघीय  राज्य  क्षेत्र  में  (१)  गैर-सरकारी

 क्षेत्र
 में  और  (२)  सरकारी  क्षेत्र  में  कौन  कौन  से  उद्योग  स्थापित  किये  गये

 बय  ललित सेन  मे  कितने  en  भदर  हिय  गयें  और
 दिये गये

 मूल  आजी  मे



 २४०६  लिखित  उत्तर  ३०  LEKQ

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  safer  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कौन-कौन  से  उद्योग

 स्थापित किये  जायेंगे  ;  कौर

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गैर-सरकारी  कौर  सरकारी  क्षेत्रों  में  कौन-कौन

 से  उद्योग  चालू  किये  गये  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :  (7)  प्रावश्यक

 जानकारी  देने  वाला  विवरण  संलग्न  है
 ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८०]

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अस्पताल

 1२०६०.  श्री  प०
 क्या  श्रम  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  ने  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  क े>  अधीन  अस्पताल

 बनाये हैं  ;

 )  यदि  तो  कितने  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 port  श्र  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  से  प्रभी  तक  कोई

 ताल  नहीं  बनाया  गया  है  ।  फिर  भी  दो  एनेक्सी [(  १)  इरविन  अस्पताल  में  ५०  सामान्य पलंग

 (२)  एस०  So  टी०  बी०  अस्पताल में  ३०  ठी
 ०

 बी०  बनायी  गयी  हैं  ।  इसके  ६०

 (३०  तीरथ राम शाह  अस्पताल  शर ३०  eto  बी०  पलंग  टी०  बी०  अस्पताल

 मेहरौली में  )  बीमा शुदा  लोगों  के  इस्तेमाल  के  लिए  ही  रक्षित  रखे  गये  हैं  ।  चूंकि  चिकित्सा  में

 केवल  बीमा दु दा  लोगों  के  लिये  ही  रखी  गयी  थी  इसलिये  उस  समय  स्वीकृत  स्तर  पर  यह  व्यवस्था

 भ्र पर्याप्त  समझी  गयी  |  इस  बीच  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  केवल  बीमा  ददा  लोगों  उनके

 परिवारों के  उपयोग  के  लिये  दो  ई०  एस ०  शराब  अस्पताल  में
 ४००

 सामान्य  पलंग  दूसरे

 में  २०० टी  ०  बी०  बनाये  जायें  ।  इन  अस्पतालों  के  लिये  जमीन  प्राप्त  कर  ली  गयी  है  ।

 कपड़े का  निर्यात

 1२०६१.  श्री  दी०  घ०  शर्मा  :  FAT  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 तथा  यह  सच  है  कि  वस्त्र  के  निर्यात  के  मामले  में  भारत  को  जापान  शर  पाकिस्तान से  सख्त  मकाबला करना  पड़ता  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  कदम  god  गये  हैं
 या

 उठाये

 जाने  वाले  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सनुभाई

 निर्यात  करने  वाले  अधिक  लम्बें  समय  के  लिये  aaa  निर्यात  की  आयोजना  कर  सकें

 इसके  लिये  यह  घोषित  किया.गया  है  कि  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  योजनायें  जिस  रूप  में  अभी  फिल

 हाल  कार्यान्वित  की  जा  रही  उसी  रूप  में  जारी  रहेंगी  ।  इन  योजनाओं की  समीक्षा  भी  की  गयी

 गयी  है  जहां  श्रावक  उनमें  सुधार  भी  किया  गया  है  ।  बगैर  रेपो  वाले  कपड़े  के  निर्यात  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिये  योजनाएं  बनायी  गयी  हैं  ।  प्रोत्साहन  मांगने  की  प्रक्रि याप् नों को  सरल

 बना  दिया  गया  है  |  विशेषकर  परिष्कृत  देशों  का  उत्पादन  बढ़ाते  के  कपड़ा  मिलों  को  तीसरी
 पायान

 मूल  wat  में



 f  ल  ।  ख  त  rf  क ७६  VWvog ८  १८८४

 पंचवर्षीय योजना  की  अवधि  में  २५,०००  स्वयंचालित  करघों
 के  लाइसेंस दिये

 जायेंगे  बशर्तें
 कि  ७५

 प्रतिदिन  उत्पादन  निर्यात  किया  जायगा  |

 मैसुर  राज्य  में  बेरोजगारी

 1२०६२.  श्री
 सं  ०

 |: है ५  पाटिल
 :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  मैसूर  राज्य  में  शहरों  में  ate  देहातों  में  बेरोजगारी  का  कोई  सर्वेक्षण

 यदि  तो  उसके  क्या  पणिम  हैं  ;

 इन  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 ?

 श्रम रोजगार  मंत्रालय
 में  श्रम  मंत्री  मैसुर  राज्य  में  कोई  विशेष

 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  ने  अपने  चौदहवें  दौर  में  मैसूर  राज्य  सहित

 विभिन्न  राज्यों  के  देहाती  इलाकों  में  रोजगारी  कौर  बेरोजगारी  की  जांच  की  है  ।

 प्रतिवेदन  अभी  तक  तैयार  नहीं  हुआ  है  ।,

 अनुमान  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  विभिन्न  विकास  योजनाओं
 जिनमें

 हो  जायेंगे  जिनसे  बेरोजगारी  दूर  हो  सके
 ।

 मंसुर  राज्य  म  गृह  निर्माण  योजनायें

 1२०६३.

 करेंगे  कि  :
 ग

 स०  ब०  पाटिल क्या  श्रीवास  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 मैसूर  राज्य  की  विभिन्न  गृह-निर्माण  योजनाओं  के  लिये  दूसरी  दौर
 तीसरी

 योजना गों

 के  लिये  मैसूर  सरकार  को  कितनी  रकम  दी  गयी  थी  कौर  उसमें  से  कितनी  रकम  राज्य  सरकार  ने

 वास्तव में  खच  की  है  ;  कौर

 १९६२-६३  के  लिये  कितनी  रकम  मंजूर  की  गयी  है
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  मेहरचन्द  :
 श्रावस्ती  जानकारी

 दिखाने वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]

 ata है  कि  निर्माणਂ  सहित  विभिन्न  विकास  शीर्षों  के  र  &&  २-६३

 के  लिये  राज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  रकमें  शीघ्र  ही  निश्चित  की  जायेंगी  ।

 औद्योगिक  बस्तियां

 1२०६४.
 at  सं

 ०  ब०
 पाटिल

 :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  हुबली  मैसुर  राज्य  की  दूसरी  स्थापित  ate

 मिक  बस्तियों  के  विभिन्न  प्रौद्योगिक  एककों  में  कच्चे  माल  की  कमी  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  या  ठाने  वाली  है  ?

 तथा
 उद्योग  मंत्रालय म  उद्योग  मंत्री  ate  कच्चे

 माल
 की

 कोई  सामान्य  कमी  नहीं  है
 ।

 इन  एककों  के  सामने  ऐसी  कोई  रूठिनाइयां  नदीं  हैँ
 जो

 मूल  wit  में
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 दूसरी  जगह  अरन्य  एककों  के  सामने  न  हों  ।  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  शीघ्र  विकास  के  कारण  कच्चे

 माल  की  मांग  उपलब्ध  सप्लाई  से  कहीं  अधिक  बढ़  रही  है  ।  मांग  पूर्ति  का  इसलिये  पुरा

 नहीं  किया  जा  सका  कि  देश  में  कच्चा  माल  पर्याप्त  परिमाण  में  उपलब्ध  नहीं  है  आयात  किये  जाने

 वाले  पदार्थों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  मुद्रा  की  परिसीमाएं  हैं  ।

 ससुर  में  छोटे  गमा  के  उद्योग

 TROY नी  स०
 ब्र ०  पाटिल

 :  कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मैसूर  राज्य  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  विकास  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 (q@)  क्या  उपर्युक्त  उद्योगों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 यदि  तो  किस  प्रकार  का
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 से  (a).  विवरण  संलग्न  है
 ।

 विवरण

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  विकास  करना  मुख्यतः  राज्य  सरकारों की  जिम्मेदारी  है

 फिर  भी  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  अलावा  केन्द्रीय  सरकार ने  राज्य  सरकारो ंके  कामकाज

 में  सहायता  देने  के  लिये  इस  क्षेत्र  में  कुछ  जिम्मेदारी  संभाली  हू  ।  उस  के  भारत  सरकार

 ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  तकनीकी  कौर  श्राधिक  सेवायें  प्रस्तुत  करने  के  लिये  बंगलौर

 में  एक  लघ  उद्योग  सेवाशाला  स्थापित  की  है
 ।

 यह  संस्था  छोटे  उद्योगपतियों  राज्य  सरकार  को

 aaa  बरामदा  सम्बन्धी  सेवायें  प्रस्तुत  करती  है
 ।

 मैसूर  राज्य  में  तीन  केन्द्रों  में  निम्नलिखित  प्रकार  से  विस्तार  सेवा  केन्द्र  स्थापित  किये

 हैं

 (१)  बेलगाम में  मशीन  फोगिंग  एण्ड  हीट  ट्रीटमेंट  सेन्टर
 |

 (२)  खानापुर  में  बतन  बनाने  का  केन्द्र
 ।

 (३)  मैसूर में  मशीन  फोजिंग  एण्ड  हीट  ट्रीटमेंट सेन्टर
 ।

 मैसूर  राज्य  में  निम्नलिखित
 ७

 स्थानों  पर  छोट  पैमाने
 के

 उद्योगों  के  विकास  के  लिये
 सघन

 विकास  Breatarat wicen fea 7a gs aera  किये  गये  हैं

 (१)  (२)  बीजापुर  (3)  (४)  (५)  (६)

 (७)  दोड्डाबल्लापुर

 मंसूर  राज्य  में  क्षेत्र  के  अनुसार  कौर  उद्योग  के  अनुसार  सर्वेक्षण  किये  गये  हैं
 |

 क्षेत्र  के  सर्वेक्षण  में
 उस

 क्षेत्र  के  संसाधनों शर  मांग  के
 ढांचे

 का  सारांश तथा  वर्तमान

 उद्योगों  का  विवेचनात्मक  अध्ययन  भी  दिया  गया  है  ।  प्रतिवेदनों  में  वर्तमान  उद्योगों  के  विकास  तथा

 सर्वेक्षण के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  नये  उद्योगों  के  विकास
 की  गुंजाइश  के  विस्तृत

 सुझाव  दिये  गये  हैं

 ।
 $a

 मृत  म्रंग्रजी  में
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 उद्योग के  भ्रनुसार  सर्वेक्षणों  में  प्रादेशिक  sare  पर  या  अखिल  भारतीय  आधार  पर  विशिष्ट

 उद्योगों  संबंधी  विस्तृत  अध्ययन  दिया  gare  ।  इन  प्रतिवेदनों  में  राज्य  के  उद्योग  की  समीक्षा दी  हुई

 है  कौर  उद्योग  के  विकास  के  लिये  सुझाव  भी  दिये  हुए  हैं  ।

 मैसुर  में  हथकरघा उद्योग

 .
 1२०६६.  श्री  सं०  |: ह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पहली  are  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  मैसुर  राज्य  में  हथकरघा  उद्योगों का  उत्पादन

 कितना  रहा  ;  aX

 दूसरी  दौर  तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  मैसुर  में  हथकरघा  उद्योगों  के  विकास

 के  लिये  कितनी रकम  दी  गयी थी  ?
 o

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  संनुभाई
 :

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ३४.  ३६  लाख
 aX

 ६०
 लाख  रुपया

 २१०  लाख  रुपया  ।

 राष्ट्रीय  उत्पादन  परिषद

 1२०६७.  श्री  रा०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्  विभिन्न  राज्यों  के  मजदूर  संघों  में  अपनी  कार्यवाहियों  को  कहां  तक

 प्रिय कर  सकी  है  ait  अब  तक  उस  का  क्या  नतीजा  निकला  है  ?

 1  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्रालय में  उद्योग  मंत्री

 :
 चारों  केन्द्रीय मजदूर  संघों

 यूनाइटेड  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  के  प्रतिनिधि  राष्ट्रीयता  उत्पादकता  परिषद  के  सामान्य  निकाय

 प्रयास  निकाय  में  होते हैं  ।  इसके  विभिन्न  राज्यों  में  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्  द्वारा  स्थापित

 सभी  ४४  स्थानीय  उत्पादकता  परिषदों  में  स्थानीय  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधि होते  हैं  ।  राष्ट्रीय

 कता  कौर  स्थानीय  उत्पादकता  परिषद्  द्वारा  की  गयी  कार्यवाहियों  में  मजदूर  संघ  का  सहयोग

 मांगा  जाता  है  सामान्यतया  प्राप्त  होता  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 स

 श्रम  विधियों  का  लागू  किया  जाना

 1२०६८.  श्री  ना०  विद्यालंकार  :
 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  १४  १९६२

 के  तारांकित war  संख्या  २८८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 किन-किन  राज्यों  ने  इस  बात  पर  aug  किया  है  कि  उनके  राज्यों में  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों
 में  केवल  राज्य  विधियां  ही  लागू  की  जायें  श्र  केन्द्रीय  विधान  लागू

 न
 किया

 इस  मामले  में  श्रम  मंत्रालय  की  नीति  कया  ae  क्या  श्रम  मंत्रालय  की  यह  राय  है  कि

 विभिन्न  संगीतकारों  के  संबंध  में  सभी  विधियां  अभिसमय  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  अ्रथवा  राज्यों के  क्षेत्र  में

 सभी  सरकारी  उपक्रमों  में  समान  रूप  से  लागू  किये  कौर

 (  यदि  तो  कमंचारी वर्ग  के  कल्याण के  लिये  कौर  उद्योग  को  सुचारू  रूप से  चलाने के

 लिये  यह  एकरूपता  लागू  करने  के  लिये  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 !

 मूर  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर Vo  ३०  १९६२

 धम  धौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने

 ऐसा  कोई  सुझाव  नहीं  रखा  है  लेकिन  राज्यों  ने  सामान्यतया  इस  सुझाव  विरोध  किया  है
 कि

 प्रौद्योगिक विवाद  ऑ्रधिनियम  के  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वामित्व  के  सरकारी  उपक्रमों  में  पौधो

 शिक  सम्बन्ध  विनियमित करने  का  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हो  और  न  कि  राज्य  सरकारों

 को

 are  (77)  विभिन्न  श्रम  विधियां  are  स्वीकृत  संहितायें  लागू  करने  के  मामले
 सरकारी

 क्षेत्र के  उपक्रमों  चाहे  वे  केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्र  में  या  राज्यों के  क्षेत्र  में  कोई  भेदभाव  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  ।  श्रम  विषयक  मामलों  के  बारे  में  विधान  ate  प्रशासनिक  नीतियों  के  प्रश्नों पर

 ग्रावश्यक होने  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  के  बीच  तथा  राज्यों  के  नवम  मंत्रियों  के  सम्मेलन

 में  की  जाती  है  ।  इस  से  श्रावक  परिमाण  में  एकरूपता  सुनिश्चित होती  है  ।

 निर्यात  संगठन

 1२०६६.  श्री  प्र०  उठ  प्रिया  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताते की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  att  हाल  में  बम्बई  में  निर्यात  संवर्धन  सम्मेलन

 यदि  तो  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सम्मेलन में  क्या  मुख्य-मुख्य  सुझाव  रखे

 उन  सुझावों  को  कार्यान्वित करने  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 तथा
 उघोग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  सुभाष  से

 जी  १६६२  को  भारतीय  विदेशी  व्यापार  परिषद्  के  तत्वावधन  में  बम्बई  में  एक

 सम्मेलन  किया  गया  था  ।  यह  सम्मेलन  विचार  विमर्श  के  लिये  तथा  निर्यात  संवर्धन  के  लिये  ग्रा वद यक

 array  तयार करने  के  लिये  शभ्रायोजित किया  गया  था  ।

 प्रादेशिक श्रम  संस्थाएं

 1२०७०.
 4%

 at  ०  चू०  शर्मा :

 सावित्री  निगम  :

 क्या  श्रम  लर  रोजगार  ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  aa  तक  कितना  प्रादेशिक  श्रम  संस्थायें  स्थापित  की  गयी

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विशेष  निधि  सोर  श्रम  tro  सहाबा
 न

 कारदार

 ौर  कलकत्ता  में  तीन  प्रादेशिक  श्रम  संस्थायें  स्थापित  करने  की  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है

 इन  संस्थाओं  के  उद्देश्य  कार्य  क्या  कौर

 क्या  राज्य  सरकारों को  भी  इस  प्रयोजन  के  लिये  कुछ  धन  we  करना  पड़ेगा
 ?

 श्रम  रोजगार  मंत्रालय  में  धम  मंत्री  :  तीन ।

 स्थायी  इमारतों  का  निर्माण  अभी  पूरा
 न

 होने  के  ये  संस्थायें मामूली  तौर  सै

 किराये  की  इमारतों  में  स्थापित  की  गयी  हैं  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विशेष  निधि  से  लगभग  १  लाख  डालर  के

 मूल्य  का  साज  सामान  HT  तक  प्राप्त  हुआ
 है  |  चार  विशेषज्ञों की

 सेवायें

 भी

 प्राप्त  हुई
 कोलम्बो

 a

 अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  र a  १८५८४

 आयोजना  के  अ्रधीन  प्रत्येक  संस्था  के  लिये  तकनीकी  सहायता  साज  सामान के  रूप  में  २,१००  पौंड की

 है  |  अधिकतर साज  सामान  प्राप्त हो  चका  है  ।

 सारा साज  सामान  इन  संस्थानों  के  विभिन्न  अ्रनभागों  की  स्थापना  के  लिये  काम में  लाया  जा

 रहा है

 यह  संस्थायें  श्रम  तथा  उस  से  सम्बद्ध  समस्या त्रों के
 बारे

 में  अनुसन्धान  कौर

 प्रशिक्षण  की  समन्वित  योजना  का  एक  अंग  के  रूप  में  और  प्रायोजित  कार्यक्रम के  शीर्ष  के  रूप  में  काम

 करने वाली  केन्द्रीय  श्रम  बम्बई  के  ग्रीन  विभिन्न  प्रदेशों  की  विशिष्ट  श्राववयकतायें  पूरी  करने

 के  स्थापित की  गयी  हैं  ।

 जी  नहीं

 सोमेश  पाइप  का  कारखाना

 २०७१. श्री  राम  सेवक  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 fr

 छः  इंच  की  डायमीटर  के  सीमेंट  के  पाइप  के  कारखाने  कितने  कौर  कहां  हैं

 क्या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  का  एक  कारखाना  खोलने  की  योजना  पर  विचार

 कर रही

 यदि  तो  कहां  कब  तक  खुल  जायेगा
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  सत्री
 (eft  erat:

 ११७  ।  ये  देश  भर

 में  निम्नलिखित राज्यों  में  बांटे  गये  हैं

 श्ान्घ

 al

 दिल्ली

 गुजरात  २

 २४

 मध्य  प्रदेश

 असर  न

 पजाब

 उत्तर  प्रदेश

 पृ०  बंगाल

 योग  ११७
 tpt

 मूल  ् (.. प्रग्रज  में



 Re  र  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  we  ३०  FER

 ध्यान  दिलाना

 नहीं
 |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों को  रामकृष्ण पुरम  नई  दिल्ली  में  भजना

 _  भी  यशपाल
 सिंह TR  0192,

 स०  ato  बनर्जी

 क्या  श्रीवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  यह  सच  है  कि  पंचकुई  रोड  पर  सरकारी  क्वार्टरों  में  रहने  वाले  चतुर्थ  श्रणी  के
 सर

 ी  कर्मचारियों को  (  मुनीरका  )  नई  दिल्ली  में  भेज  दिया  गया  है  उन्हें  दफ्तर

 amt  के  लिये  डी
 ०

 टी
 ०  य  ०

 बसों  और  दूसरी  सवारियों  पर  निसार  रहना  पड़ता  है

 यदि  तो  क्या  इन  श्रेणी  के
 कामना  रियों  को  किसी  प्रकार  क्षतिपूर्ति  देने

 का  सरकार का  विचार  wk

 यदि
 तो

 उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 1  श्रीवास  ate  संभरण
 मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  )  :  (  ६११  चतुर्थ  श्रेणी

 चारियों  को  ल  Se
 के  स  क

 स  मालूम
 भक  ल

 op  ले  कि  पंच  सक  क्वाँरों

 को  गिराने  के  लिये  उनकी  आवश्यकता है

 .  उन्हें  राय  किसी
 सरकारी

 कमंचारी  की  तरह  सामान्य  संग्रह  से  श्रावास  स्थान

 दिया  जायगा

 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  ध्यान  दिलाना

 पाकिस्तानी  विमान  ढारा  भारतीय  वायुक्षेत्र  का  कथित  अतिक्रमण

 श्री  प्रकादावीर शास्त्री  )  अ्रध्यक्ष  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी

 नियम  १९७  के  अन्तर्गत  ्र बिलम्ब नीय लोक  महत्व  के  निम्नलिखित विषय  की  श्र  प्रतिरक्षा  मंत्री

 का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  और  मंत्री  महोदय  से  उस  पर  एक  वक्तव्य  देने  की  प्रार्थना  करता

 हं

 ie V9  PERN  को  त्रिपुरा  में  पाकिस्तानी  विमान  द्वारा  भारतीय वाय  सीमा  का

 अतिक्रमण

 संत्री  (at  कृष्ण  मेनन )  :  सरकार को  २८  १९६२  को  त्रिपुरा  प्रशासन  से  यह

 सूचना  मिली  थी  कि  एक  पाकिस्तानी  विमान  ने  २७  अ्रगस्त  की  सुबह  को  सबरूम  बलोनिया  कस्बों

 के  ऊपर  भारतीय  वायुक्षेत्र  का  उल्लंघन  किया  था  ।  पहले  वह  विमान  सब रूम  के  ऊपर  उड़ा  उस

 १५  कौर  .  २०  बजे  के  बीच  लगभग  ३००  फीट  की  ऊंचाई  पर  पांच  चक्कर  लगाये  ऐसा  करते
 ज

 मल  अंग्रेजी  में



 goa
 )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  कौर  ध्यान  २४१३

 समय  विमान  ने  कुछ  पर्चे  भी  गिराये  ।  उसी  दिन  बाद  में  उसी  रजिस्ट्रेशन  नम्बर  के  विमान ने  बे लोनिया

 कस्बे  पर  लगभग  ६००  फीट  की  ऊंचाई  पर  उड़ान  की  €.४५०  तथा  १०.००  बजे  के  बीच  ३  चक्कर

 लगाये  ।  वहां  भी  परचे  गिराये  गये  ।  गिराये  गये  परचे  पूर्वी  पाकिस्तान  के  प्रतीक  अन्न  उपजाओ

 लन  से  सम्बन्धित थें

 त्रिपुरा  प्रशासन  ने  उसी  दिन  उन  वायुक्षेत्र  के  उल्लंघनों  के  विरुद्ध  पूर्वी  पाकिस्तान सरकार  से

 जोरदार  शिकायत  की  ।  परन्तु  उस  विरोध  के  सम्बन्ध  में  rat  तक  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।  जिन दो

 स्थानों  पर  सीमा  उल्लंघन  त्वरा  उन  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  फेनी नदी  द्वारा  भली  प्रकार  निश्चित

 है  ।  वे  उल्लंघन  अ्रनजाने  में  नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 अगस्त  के  प्रारम्भ  में  महानिदेशक  सैनिक  उड्डयन  द्वारा  त्रिपुरा  प्रशासन  को  सूचना  प्राप्त

 हुई  थी  कि  पाकिस्तानी विमान  ३१  १  ६२  को  सीमा  के  निकट  संयंत्र  संरक्षण  चालन  आरम्भ

 करेंगे  ।  जिस  विमान  न  अतिक्रमण  किया  था  वह  अलग  था  ।  भ्रमित  उपाजा  प्रचार  के  विज्ञापनों क

 संबंध  संयन्त्र  संरक्षण  चालन  से  थोड़ा  ही  हो-सकता  है  ।  सरकार  पाकिस्तान की  सरकार  से  त्रिपुरा

 प्रशासन  द्वारा  भेजे  गये  विरोध  पत्र  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  तथा  उस  के  प्राप्त  हो  जानें  पर

 ही  भ्र ग्रे तर  कार्यवाही  का  विचार  किया  जायेगा  ।

 श्री
 प्रकाशवीर  शास्त्री

 :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  वायुसीमा का  जब  इस  प्रकार

 से  किन्हीं  दूसरे  देशों  के  वायु  यान  श्री  कर  भ्रतिक्रमण  करते  या  हमारे  सैनिक  संस्थानों  का  निरीक्षण

 करते  हैं  उस  समय  हमारी  कौर  से  उन  विमानों  को  गिराने  के  या  वे  इस  प्रकार  का  श्रतिक्रिमण न

 इस  के  सम्बन्ध  में  भी  क्या  कोई  निश्चित  नीति  wa  तक  शझ्रपनाई  गई  है  ।

 fat  कृष्ण  मेनन  :  जी  पाकिस्तान  के  मामले  में  यह  कहना  कि  विमान  सैनिक  था  अ्रथवा

 तनिक  कठिन  है  ।  उन  के  सभी  विमान  वाय  बल  के  अधीन  वैसे  हम  कह

 सकते ह  कि  वह  सैनिक  विमान  नहीं  था  |

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  प्रकार  के  अरति  क्रमश  करने  वाले

 विमानों को  गोली  मार  देने  की  है  कि  नहीं  ।

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  मैं  कई  बार  कह  चुका  प्रधान  मंत्री  कई  बार  कह  चुके  हैं  कि  सरकार

 नीति  विमानों  को  गोली  मार  कर  गिरा  देने  की  नहीं  है  प्रयास  वह  वैसा  कर  सकती  है  ।

 दक्षिण  बुलिहारी  कोयला  खान  में  दुर्घटना

 fat  प्र०  र०७  चक्रवातों  नियम  १९७  के  में  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्री

 का  ध्यान  निम्नलिखित  शअ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  att  दिलाता  हूं  भ्र  प्रार्थना

 करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य दें
 :---

 १९६२  को  दक्षिण  बलिहारी  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना  जिसके  फलस्वरूप x
 ६  मजदूर मारे  गये  ।”

 २४  १९६२  को पश्म
 शौर

 रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :

 इंडियन  कोल  कम्पनी  लिमिटेडਂ
 की

 दक्षिण  बुलिहारी  कोयला  खान  में  सुबह  ११.  wy  बजे एक

 दुर्घटना  हुई  जिसके  फलस्वरूप  खान  में  काम  में  लगे  हुए  ६  मजदूर  मर  गये  ।  वह  कोयला  छान

 बिहार के  धनबाद  जिले  में  स्थित है
 eee  am  meee)

 मूल  में



 बारे  >
 Q¥eyv  स्थगन  प्रस्ताव  क  चग

 oe  चत  be  द  अरगत  g&RR

 श्री

 खनिकों  का  एक  दल  धवन  कोयला  लाद  रहे  जब  कि  छत्त  से  भारी  कोयला  उन  पर  गिरा

 जिससे  व्यक्ति  जल  गये  ।  चार  व्यक्ति  तो  वहीं  पर  तुरन्त  मर  गये  कौर  दो  सात  घंटे  के  बाद

 यद्यपि  उन्हें  अस्पताल  ले  जाया  गया  था  ।  लगभग  Yoo  व्यक्ति  खान  में  काम  कर  रहे  थे  ।

 मुख्य खान  निरीक्षक  उसी  समय  घटनास्थल  पर  पहुंचे  कौर  अतिरिक्त  मुख्य  खान  निरीक्षक

 उस  ज पु्घटन  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जांच  कर  मृत  व्यक्तियों  के  ara  को  मुआवजा

 दिया  जा  रहा  है  ।

 प्रारम्भिक  जांच  से  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  क्षेत्र  में  छत्त  को  पर्याप्त  सहारा  न

 मिलने  के  कारण  यह  दुर्घटना हुई  ।  लापरवाही  करने  वालों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  की

 जायेगी  ।

 जांच  afar  का  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  कौर  इस  दृष्टि  से  समूचित

 हटी  की  जायेगी  कि  at  से  इस  प्रकार  की  घटनायें  न  हों  ।

 श्री प्र०  to  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सत्य  नहीं  कि  एक  ही  प्रकार  की  से  १६  व्यक्ति

 मर  गये  ।  इसे  देखते  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  श्रमिकों  के  जीवन  की

 रक्षा  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ।

 भी  हाथी  :  सरकार  निरीक्षण  पर  अधिक  नियंत्रण  रखने  श्र  श्रमिकों  को  सुरक्षा  उपायों

 की  शिक्षा  देने  की  दृष्टि  से  एक  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  परिषद्  की  स्थापना कर  रही  है  ।  हम

 यह  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  निरीक्षकों  की  संख्या  बढ़ा  दी  जाय  ।

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 कतरन  सम्बन्धी  समिति  का  १९६२

 निम्न  पत्रों  की इस्पात  तथा  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०
 चे

 एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 १.  कतरन  )  सम्बन्धी  समिति  का  FER

 २.  दिनांक २७  १९६२  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  एस  सी  )-२० (2)  /६२

 जिसमें  उपरोक्त  प्रतिवेदन  पर  दिये  गये  निर्णय  दर्ज  हैं
 ।  प्स्तकालय में  रखी

 गईं  ।  सख्या  veto  टी-३८६/६२]|!

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 दूसरा  प्रतिवेदन

 fat  मूल
 चन्द  ga

 :
 में  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 समिति
 का  दूसरा

 भतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हैं

 ।

 जी  में



 १८८४  )  भूमि  asa  विधेयक  VELA

 तारांकित  प्रशन  संख्या  १६२८  के  उत्तर
 में  शुद्धि

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  २२  १९६२ को  तारांकित

 श्री  संख्या  १६२८  के  अनुपूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  हुए  मैंने  भल  से  प्रसारित  की  जाने  वाली

 भाषा ग्र ों  में  का  भी  नाम  ले  लिया  था  ।  अखिल  भारतीय  आकाशवाणी  में  भाषा  के

 प्रसारण  की  कोई  व्यवस्था नहीं  ||

 संविधान  (  चौदहवाँ  संशोधन )

 कार्य  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान

 में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाय  |

 fae  महोदय :  set यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  दी  जाय  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 भी  लाल  बहादुर  शास्त्री  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  )  विधेयक

 खा  इंधन  मंत्री  रिण  दे०
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  PeUE  में  संशोधन  करने  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 तेल  तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  PEXE  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 श्री  के०  दे०  मालवीय
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं
 ।

 भूमि  अजन  विधेयक  जारी

 गश्रष्यक्ष  महोदय
 :

 अब  हम  भूमि  भजन  अधिनियम  १८९४  तथा  अघिनियम के  श्रन्तमैंत

 कुछ  को  वैध  करने  के  लिए  अधिनियम  में  भ्रग्रेतर  संशोधन करने  वाले  विधेयक  पर  खंडवार

 चर्चा  करेंगे  |  क्या  माननीय  मंत्री  कुछ  कहना  चाहते  हैं  |

 तथा  कृषि  मंत्री  स०  काठ  :
 माननीय  सदस्यों  ने  भ्र पने  भाषणों

 में  कहा  है  कि  भ्रमणी  कृषि  योग्य  भूमि  का  अर्जन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे कृषि  उत्पादन

 को
 भारी  हानि  होगी

 ।
 यह  बात  हमें  स्वीकार  है

 कि
 यह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इसी  तरह  दूसरी
 |

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में



 २४१६  भूमि  भजन  विधायक  गुरुवार MTUN,  ३०  PERV

 र्  स०  का ०

 बात  यह  कही  गयी  है  कि  विधेयक  का  दुरुपयोग  किया  जायेंगी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक

 पर  सभा  में  जो  विचार  व्यक्त  किये  गये  हैं  तथा  माननीय  सदस्यों  ने  किसानों  के  प्रति  जो  सम्मान

 व्यक्त  किया  गया  उसे  देखते  हुए  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  नियम  बनाते  समय  यह

 सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  श्रनिवायं  अरजन  तभी  किया  जायेगा  जब  कि  सरकार  को  ऐसे  कदम

 उठाना  बहुत  ही  जरूरी  हो  जायेगा  |  ale  इसके  अतिरिक्त  कौर  कोई  रास्ता  नहीं  रहेगा  |  सरकार

 तब  तक  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  जब  तक  कि  वह  सन्तुष्ट  न  हो  जाय  कि  भूमि  के  मालिक  को

 झपने  सम्पत्ति  छोड़  देने  के  लिए  तैयार  करने  के  लिए  समस्त  उचित  साधनों  को  प्रस्ताव  जा  चुका  है  ।

 शौर  यह
 भी

 देखा  जा  चुका  है  कि  प्रस्तावित  मूल्य  परिस्थितियों  के  भ्रनुसार  उचित  है  |  सरकार

 इस  बात  का  भी  पुरा  ध्यान  रखेगी  कि  उपयोगी  एवं  मूल्यवान  कृषि  जिसके  so  से  उत्पादन

 wey  weal  खेती
 पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  जैन  से  मुक्त  रखी  जब  तक  कि  वह | र ी क  ३
 अपरिहार्य न  हो  ।  जो  नियम  बनाये  जायेंगे  वे  भी  सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।  इसके लिए  एक

 संशोधन  स्वीकार  करने  का  निर्णय  कर  लिया  गया है

 इसके  अतिरिक्त  इस  पर  भी  बड़ा  गर्न  विवाद  gm  कि  अनुच्छेद  १९  (४५)  के  दाऊद  लिये

 जायें  भ्रनुच्छेंद  ३१  के  ।  मेरे  विचार  में  तो  उन  में  कोई  विशेष  नहीं  ।  परन्तु  माननीय

 सदस्य  इस  मामले  में  बहुत  दूर  दिखाई  देते  थे  ।  जहां  तक  खंड  २  का  प्रशन  है  |  सरकार

 पहले  संशोधन  को  संबोधित  करने  के  लिए  तैयार  है  ।  इस  में  साधारण  के  हित  मेंਂ  शब्दों  के

 स्थान  पर  ह. 11, सावंजनिक  प्रयोजन  के  शब्द  रख  दिये  जायेंगे  ।

 Go  झा०  देशमुख
 :

 माननीय  मंत्री  महोदय  के  भाषण  तथा  संशोधन ्य

 से  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जायेगा
 ।

 भूमि  का  झन  झ्निवायं है  ।  भारत  का  हर  क्षेत्र  में  विकास

 हो  रहा है
 ।

 यदि  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  का  सही  मानों  में  विकास  हो  तो  तौर  पर

 भूमि  अरजन  अ्निवायें है  ।

 मैं  इस  पक्ष  में  नहीं  हूं  कि  भूमि  का  हज  करते  समय  बाज़ार  भाव  पर  उस  का  मूल्य  दिया

 जाये  क्योंकि  इससे  सट्टेबाजी  की  प्रवृत्ति  को  प्रोत्साहन  मिलेगा
 ।

 हमारे  यहां  बहुत  से  लोगों  ने  भूमि

 खरीद  रखी  है  झर  कब  वे  अधिक  दामों  पर  बेचना  चाहते  हैं  |

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  भ्राइवासन  दे  दिया  है  कि  कृषि  वाली  भूमि  को  बिल्कुल  ही

 aa  में  लिया  जायेगा  ।  लेकिन  मेरे  विचार  में  यह  श्रीनिवासन  पुरा  नहीं  हो  सकेगा  क्योंकि  विकासशील

 wed  के  चारों  are  कृषि  वाली  भूमि  है  जिसका  अर्जन  झ्र नि वाये  है
 ।

 फिर  भी  aren  है  कि  राज्य

 सरकारों  को  यह  आदेश  दिया  जायेगा
 कि

 क़षि  वाली  भूमि  को  तभी  लिया  जाये  जबकि  उनके  पास

 कोई  दूसरा  घारा  न

 एक  किसान  की  भूमि  लेते  समय
 दो

 बातों  का  ध्यान  रखना  ates
 ।  एक  तो  यह

 कि  जिसकी

 भूमि  ली  गई  है  उसे  उसकी  सुविधानुसार  दूसरे  स्थान  पर  eal  तरह  बसा  दिया  गया  है
 |  दूसरे

 यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  उन  कृषि  श्रमिकों  को  शहरों  के  निकट  ही  बसाया  जाये  क्योंकि  यदि

 वे  दूर  बसाये  गये  तो  उनकी  जीविका  का  साधन  समाप्त  हो  जायेगा  ।  क्योंकि  यह  सरकार  का  कर्तव्य

 है  कि  वह  उसकी  सुरक्षा करे
 ।  यह  अच्छी बात  है  कि  जो

 संशोधन  यहां  रखा  जा  रहा  है  वह  स्वीकार

 हो  जायेगा  ।  यह  संशोधन  समाज  के  हित  में  है
 ।

 ना



 १८८४  पि  sort  विधेयक  VL

 शी  खाडिलकर  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  भाषण  दिया  है  उसका  में  स्वागत

 करता  हुं  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  फलस्वरूप  यह  आवश्यक  हो  गया  है
 कि

 भूमि  भ्र जेन

 विधेयक  में  संशोधन  किया  जाये  ।

 मल  अ्रधिनियम  तथा  इस  संशोधन  अधिनियम  का  अध्ययन  करने  के  पश्चात  में  इस  निर्णय

 पर  पहुंचा  हुं  कि  न्यायपालिका  देश  की  प्रगति  के  साथ  साथ  नहीं  बढ़  रही  है  |

 आदिवासी  ae  गरीब  किसानों  का  चित्रण  करना  तो  बड़ा  भ्राता  है  लेकिन  उनकी  भूमि

 जैन  करते  समय  स्थिति  का  weal  तरह  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  वे  लोग  अपनी  भूमि  देने  में  संकोच

 करते  हैं  ।  वे  चरागे  बढ़के  के  लिये  तयार  नहीं  होते  ।  रूरकेला  में  जब  इस्पात  कारखाना  बनाने  की

 बात  उठी  तो  वहां  के  लोगों  ने  ग्रा पत्ति  की  कौर  aa  भी  वे  उत्साह  प्रकट  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसलिये

 हमें  वामपक्षी  लोगों  के  तर्कों  को  विशेष  महत्व  नहीं  देना  चाहिये  |

 आज हम उद्योगों हम  उद्योगों  को  विशेष  महत्व  दे  रहे  हैं  ।  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मं  माननीय

 वित्त  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  शभ्रौद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  जीत  की  जाने  वाली

 कमी  के  बारे  में  एक  व्यापक  विधान  प्रस्तुत  करें  |  वर्तमान  विधेयक  से  समस्या  समाधान  नहीं

 होगा

 यह  डर  ठीक  है  कि  उद्योगों  के  संयोजित  विकास  के  लिये  कठिन  हो  जायेगा कौर  समवायों

 के  लिये  भूतकाल  में  ली  गई  भूमि  के  बारे  में  न्यायालय  में  mea  उठाये  जायें

 पुराने  मालिक  भूमि  के  मुआवजे  के  लिये  मांग  करें  ।  मुकदमे  की  संभावना  बढ़  जाती  है  ।

 जहां तक  खंड  २  की  बात है  मेरा एक  सुझाव  यह  है  कि  लोगों  को  यह  धारणा  नहीं  बनानी

 कि  हम  जो  कछ  यहां  कर  रहे  हैं  वह  सब  जल्दी  में  कर  रहे  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  तक  जो  काम

 बार  बार है  वहू  तदथें  काम  झा  है  प्रौढ़  यही  कारण  है  कि  बार  बार  संशोधन  करने  पड़े  हैं
 ।

 संशोधन  करने  की  बात  गलत  है  ।  दीर्घकालीन  नीति  बनाने  के  मामले  में  इस  प्रकार  का  हज  करना

 गलत है  |

 गेर-सरकारी  छोटे  समवायों को  इस  विधेयक  के  अधिकार  से  qa  करने  की  बात  समझ  में

 नहीं  भाई  |

 नियमों के  बारे  में  श्री  कामत  ने  जो  अपना  संशोधन रखा  है  उसे  भी  स्वीकार  किया  जानना

 |

 श्री  दाजी (  इन्दौर  )  :
 स  संशोधन  विधेयक  के  आरा  जाने  से  मूल  भ्र धि नियम  कुछ  संतोषजनक

 हो  गया है  ।  सभा  का  तात्पर्य  प्राइवेट ”  कम्पनी  के  विरुद्ध  नहीं  है  वरन्  निजी  मालकियत  वाली

 कम्पनी  के  विरुद्ध  दोनों  में  अन्तर
 वेटਂ

 कम्पनी  के  सम्बन्धों  रखी  गई  छूट  का  छोटे  उद्योगों

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना है  ।  खंड  २  में  प्रयोजनਂ  शब्द  रखने  का  जो  नया

 संशोधन  प्रस्तावित किया  गया  है  वह  हित-से afer  निश्चित  उस  से  we  अधिक

 स्पष्ट  होता  है  ।

 बुनियादी  इतराज  way  भी  ।  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  ग्रहण  करें

 सरकारी  कम्पनी  हन

 Sein
 इस  से  ड्राप  संविधान  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ;

 एक  तो
 साम  सपर  पोज

 को

 लें

 लाते  दूसरी झोर  सार्वजनिक  प्रयोजन
 QM “I —

 TALS  न  NEETU  ष  प्रय  जन न  के  विचार  को

 अंग्रेज़



 रेप  भूमि  भ्र जन  '  विधेयक  ३०  FERR

 यह  कह  कर  परिसीमित करते  हैं  कि  भूमि  गैर  सरकारी  कम्पनी  को  देने  से  यह  पुरा  हो  जाएगा  ।

 भ्रनुच्छेंद ३१  यह  इजाजत नहीं  देता  कि  भूमि  को  प्राप्त  करके  किसी  गैर  कम्पनी  को  दिया

 कई  बड़ी  सहकारी  समितियां हैं  ।  उन  के  नाम  पर  बड़े  व्यापारी  कमी का  लाभ  उठाते

 इसलिए  में  कहता  हूं  कि  जो  सुधार  किया  गया  है  वह  पर्याप्त  नहीं है  ।  हम  ऐसा  कानून बना  रहे

 हैं  जिस  से  एक  हाथ  से  वह  ले  रहे  हैं  जो झापਂ  इसी  हाथ  में  से  दे  रहे  हैं  |  हम

 काटते  हैं  ।  या  तो  इन  संशोधनों  को  मान  लेना  चाहिये  या  श्री  त्यागी  या  श्रीमती  रेण का राय  के  नाम

 इन  संशोधनों को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए

 श्री  राधेलाल व्यास  (  )
 :

 संशोधन
 क्या  कहते  हैं

 ?

 tae  महोदय  :  में  न ेदफ्तर को  उन्हें  बांटने  के  लिए  कह  दिया

 श्री  इकबाल सिंह  )  अध्यक्ष  महोदय  ,  कभी  जो  कछ  आनरेबल  मिनिस्टर

 साहब ने  कहा  है  उस  से  पोजीशन  बहुत  कम  ठीक  हो  जाती है  ,  लेकिन  यह  कहा  जाय  कि  लेंड

 एक्वीजिशन दि  में  जो  भी  कमियां  थीं  वे  उससे  बिल्कुल  दूर  हो  तो  यह  ठीक  नहीं  होगा

 वह  तो  तभी  दूर  होंगी जब  दुबारा  सुधारों के  साथ  यह  ऐक्ट  बनेगा  |

 में  जो  कुछ  कहने  जा  रहा  हूं  वह  एक  खास  किस्म  की  बात  है  ।  इस  हाउस  में  जो  बहुत  से  मेम्बरान

 हैं  उन  को  हमारे साथ  यहां  जो  सर्क॑म्स्टान्सेज  जो  हालात हैं  उन  का  पुरा  पता  नहीं  इस  बिल

 की  तहत  जो  जमीन  श्राप  लेंगे  वह  किसी  भी  काम  के  लिये  ली  जा  सकती  है  कौर  कोई  भी  जमीन  ली

 जा  सकती है  हर  एक  चीज  को  इस  में  इन्क्लूड  कर  लिया  गया  है  ।  लेकिन  यहां  पर  बहुत  सी

 यूजी  cise  हैं  जिन  पर  पाकिस्तान  से  जाय  हुए  ATA  बैठे हैं  ।  उन्हें  १९  L4—LE  तक  उस  जमीन  पर

 हक  नहीं  मिला  ।  उस  के  बाद  जब  उन्हें  हक  मिला  भी  तो  किसी  किसी  गांव  में  उन  की  जमीनों  की  वैल्यू

 ठीक  नहीं  लगाई  उन  की  जमीने  ट्रांसफर  नहीं  हुई  ।  इस  तरह  के  केसेज  एक  नहीं  ,  हजारों

 हैं  ।  अक्सर  ऐसा  होता  है  कि  जब  are  गवर्नमेंट  की  किसी  कम्पनी  के  लिये  या  किसी  कनाल  के  लिये

 जमीन  लेते  हैं  atk  उस  में  दो  गांवों  की  जमीनें  शामिल  होती  हैं  तो  स्क्वायर  करने  के  बाद  अब  बाप

 जमीनों  की  कीमत  निकालते  हैं  तो  एक  गांव  में  तो  १,५००  रु०  फी  एकड़  कीमत  निकालते

 हैं  लेकिन  दूसरे  गांव  में  जो  पहली  जमीन  के  साथ  की  जमीन  लगती  जिस  पर  रिफ्यूजी  भाइयों

 का  कब्जा है  जो  कि  पाकिस्तान से  कराये  हैं  प्रौढ़  जिनको  इस  लिए  उस  पर  पहले  हक  नहीं  मिला  कि

 मेंट ने  सन्  geyw—vy A vae ore fear में  ऐक्ट  पास  उसकी  कीमत  Yoo  रु०  फी  एकड़  लगाते  हैं  ।  इस

 की  वजह  यह  है  कि  उस  का  वैल्यूएशन  पांच  साल  की  वैल्यू  के  प्रफेसर  वैल्यू  पर  किया  जाता  वह

 Yoo  रु०  एकड़ ही  भ्राता  है  |  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  विश्वास  दिलाया  है  कि  वे  रूल्स  बनायेंगे  ।

 में  चाहता हूं  कि  रूल्स  बनाते  वक्त  वे  इस  बात  का  ध्यान  रक्खें  कि  जो  जमीन  रिफ्यूजी  भाइयों  की  है

 जो  उन  भाइयों  की  है  जो  कि  डिस्प्लेस्ड पर्सन्स  हैं  कौर  जिनकी  जमीन  की  वायु  उन  लोगों  की  जमीन

 की  वैल्यू के  बराबर  नहीं  श्री  सकती  जो  कि  यहां  के  रहने  वाले  हैं  जिन को  हक  था  कि  वे  अपनी

 जमीनों  को  बेचें  या  कछ  भी  उन  के  साथ  न्याय  किया  जाय  ,  ।  रिफ्यजी  भाइयों  की  जमीन  की

 कीमत इस  लिये  ज्यादा  नहीं  श्री  सकती  कि  वैल्यूएशन  होते  समय  इस  बात  का  ख्याल  रक्खा  जाता  है
 कि

 जिस  रजिस्ट्रेशन हुमा  है  उस  कीमत  कितनी  थी  कौर  राज  कल  प्राइस  कितनी  है  ।

 बह
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 wit  sort  विधेयक  र  र

 कम
 से  कम  इस  ढंग  से  चीजों  को  प्रोवाइड  करें  कि  भाइयों  की  जो

 जमीनें
 हैं  उन

 की
 कीमत  ठीक

 जाय ।  उन  की  कीमतें  दूसरों के  बराबर  MHI  |

 मेरा  पित  तजुर्बा  है  कि  जब  राजस्थान  कैनाल के  लिये  जमीन  स्क्वायर की  गई  तब  यह  कह

 कर  एक्वायर की  गई  कि  पब्लिक परपज  के  लिये  ड्राप  स्क्वायर  कर  रहे  हैं  ।  वहां  पर  जो  लोकल

 आदमी  का
 गांव

 था  उस  की
 कीमत  2,000 To ०

 फी  एकड़  हुई  कौर  पाकिस्तान  से  आरामे '  हुए

 भाई  का  गांव  उस  की  कीमत  Yoo  रु०  फी  एकड़  हुई  |  उन्होंने  बहुत  कुछ  कहा  लेकिन  उस

 के  बाद  भी  उन  की  जमीनों  की  कीमतें  नहीं बढ़  सकीं  ।  वहां  पर  कहा  जाता  है  उन  से  कि  रूल्स

 में  कछ  नहीं  ऐक्ट  में  कुछ  नहीं  यह  प्रोवाइड  नहीं  किया  गया  है  कि  दूसरे  गांव

 में जा  कर  लोग  वहां  की  जमीनों की  मार्केट  वैल्यू  को  प्रेस  कर  सकें  |  इतना  प्रोटेस्ट  करने के  बावजूद

 एक  की  जमीन तो  Yoo  रु०  में  ली  दूसरे  आदमी  की  जो  बिलकूल पहली

 जमीन  के  साथ  लगी  हुई  R Yoo  रु०  मे ंया  २०००  रु०  में  ली  वजह  यही  थी  कि  दूसरे

 गांव की  रजिस्ट्रियां हुई  थीं  ae  पहले  गांव  की  रजिस्ट्रियां  नहीं  हुई  थीं  जिस  की  वजह  से  वहां  के  लोगों

 का  गांव  पर  अधिकार नहीं  था

 एक  बात  कौर  है  ।  पंजाब  में  जमीनों  का  परमानेन्ट  वासी  परमानेन्ट  अलाटमेंट  होता  है  ।

 इस  सिलसिले में  इस  ऐक्ट  में  कोई  चीज  नहीं  गई  है
 ।

 एक  आदमी जो  पन्द्रह  सालों  तक

 जमीन  बैठा  रहा  उस  को  वह  प्लाट  होने  वाली  उस  को  उस  का  हक  लेकिन  गवर्नमेंट

 का  कोई  झ्रादमी  श्री  कर  कहता है  कि  यह  जमीन  उसे  चाहिये  फलां  स्कूल  के  लिये  या  फलां  काम  के

 झ्र  उस  की  जमीन  है  उसे  उस  को  देना  होगा  ।  उस  को  कोई  हक  नहीं  कि  वह  न  दे  ।  नतीजा

 यह  होता  वह  वहां  से  चला  जाता  है
 ।  जरगर  गवर्नमेंट

 पब्लिक  परपज  के
 लिये  जमीन

 न  मांगती  तो  जमीन  उस  की  थी  ।  यह  भी  मुमकिन  हो  सकता  है  कि  उस  ने  वहां  पर  कोई  ट्यूबवैल

 वगैरह  लगवाया यह  भी  मुमकिन हो  कि  उस  ने  वहां  पर  कोई  इम्प्रूवमेंट किया  हो  क्योंकि  वहां  वह

 पन्द्रह  साल  से  बेठा  है  कौर  उसे  यह  पता  है  कि  उसकी  जमीन  उस  की  है  श्राप  श्रकाडिग

 टु  रिहैबिलिटेशन  एक्ट  जमीन  उसे  मिलेगी  |  उसका  राइट  पहला  लेकिन  चूंकि  वह  राइट

 एक्वीजिशन  एक्ट  की  जद  में  गया  इसलिये  उस  का  राइट  नहीं  रह  गया  |  दस

 बारे  में  गवर्नमेंट  को  सोचना  चाहिये
 |

 हालांकि  जमीन  बहुत  प्रच्छी  है  लेकिन  चूकी  उस  जमीन  पर  उस

 आदमी  का  राइट  नहीं  रह  इसलिये  न  तो  उस  को  कम्पेन्सेशन  मिलता  है  अरन जमीन न  जमीन

 मिलती है  ।  उसे  उठा  कर  फेंक  दिया  जाता  है  शौर  कहा  जाता  है  कि  तुम  तो  रिहैबिलिटेशन  डिपार्टमेंट

 के
 पास

 नगर  और  जगह  पर  जमीन  होगी  तो  तुम  को  मिल  जायेंगी  वर्ना  नहीं
 सिलेगी

 जो कि यह  ज़मीन  तो  वापस  नहीं  मिलेगी  ।  उस  जमीन  पर  उस  का  जो  मामूली सा  हक  भी

 उस  को
 मिलनी

 गवर्नमेंट
 के  उस  को  एक्वीजिशन  करने  के  बाद  वहू  खत्म  हो  गया

 ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  इस  ऐक्ट  के  रूल्स  के  मातहत  नगर  कोई  आदमी  जमीन  स्क्वायर  करने  के

 बाद  जो  कम्पेन्सेशन  दिया  जाता  है  उस  के  लिये  प्रोटेस्टਂ  न  लिखे  तो  उस  का  कम्पेन्सेशन इन्क्रीस

 नहीं  हो  यह  बात  के  लिये  एक  बार  ठीक  भी  हो  सकती  है  जहां  पर  कि  लोग  पढ़े  लिखे

 लेकिन
 जो

 कीमतें  प्रोजेक्ट्स वगैरह  के  लिये  ली  जाती  हैं  उन  पर  यह  लागू  नहीं  होना  चाहिये  ।

 वहां  पर  एक  दो  हजारों  लोगों  का  सवाल  जिन  को  यह  भी  पता  नहीं  है  कि  कम्पेन्सेशन लेते

 वैवर्त  हार्ड  प्रोटेस्ट
 ”

 लिखना  वे  नहीं  जानते  कि  पब्लिक  परपज क्या  होता  है  कौर क्या  नहीं

 होता  है  ,  न
 उन  को  यही  मालूम  है  कि  उन  की  जमीन  का  वैलुएशन  कभी  भी  बढ़  सकता  है  |  इस  ऐक्ट

 के  रूल्स  के  मातहत  वे  लोग  नहीं  लिखेंगे  कि  जो  काम्पैंसेशन  उन्होंने  लिया  है  वह  डर  प्रोटेस्टਂ

 लिया  उसे  उसे वह  खुशी  से  नहीं  लेते  तब  तक  उस  की  वैल्यू  नहीं  बढ़  सकती  ।
 में

 अपने  तजुर्बे
 1800  (ATI)



 २४२०  भूमि  अजन  ज  जी
 ती  faiaw ~  २३०  ट्र

 [at  इकबाल

 से  कहता ह  कि  राजस्थान  केनाल  के  लिये  २  लाख  एकड  जमीन ली  गई  ।  एक  आदमी  को

 सेशन  में  ५००  रु०  फी  एकड़  इस  लियें  बाद  में  भ्र  मिल  गया  कि  उस  ने  काम्पैंसेशन लेते  वक्त

 लिख  दिया  था  fe  ag  हुह ग्रन्डर  प्रोटेस्टਂ  ले  रहा  है  ।  एक  आदमी ने  उस  वक्त  अवसर

 पोस्ट 1.0  नहीं  लिखा  हालांकि  दोनों  की  जमीन एक  साथ ही  एक  ही  तरह  की  जमीन

 एक  तरह  के  दोनों  में
 खेत

 थे  लेकिन एक  आदमी  कों
 ५००  रु०

 फीं  एकड़  इसलिये  बाद  में  मिल  गये  कि

 किसी  ने
 उस  से  कह  दिया थां  कि  जब

 arte
 दिया  जाय  तो  तुम  लिख  देना  कि  में  काम्पैंसेशन

 खुशी से  नहीं  लेता  ।
 दूसरे  आदमी  को  इस  लिये  नहीं  दिया  गया

 कि
 उस  नें  नहीं  ।  इस  लिये

 #  चाहता  हूं  कि  यह  लेंड  एक्वीजिशन  का  मसला  है  उस  में  चाहे  किसी  ढंग  पर  जमीन  को

 लीजिए  लेकिन  जब  काम्पैंसेशन  देने  का  सवाल ५  तो  जस्टिफाइड तौर  पर  सब  को  बराबर  का

 कम्पेन्सेदान  दिया  जाय  |

 यह  जो  तीन प्वाइंट्स मर  खास  तौर  से  उन  भाइयों  को  जिन  को  जमीन पर  हक  नहीं

 मिला  उन्हें  जमीन  की  कीमत  पूरी  मिलनी  उन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  विद्या चरण  शक्ल  )  सार्वजनिक  प्रयोजन  कौर  सार्वजनिक  हित  का

 इस  मामले  में  सर्वोच्च  न्याय क्या  भ्रम  है  यह  मामला  इस  विधायक  में  विवादास्पद  बात  है  ।

 लेय  से  अधिक  wear  प्राधिकार  किसी  संस्था  को  नहीं

 यह  तके  समझ  में  नहीं  जाता  कि  इस  शक्ति  के  बिना  देश  के  औद्योगिक  विकास  को

 हानि  पहुंचेगी ।  जो  बड़  उद्योग  हैं  उन  में  भूमि  खरीदने  की  क्षमता  है  ।

 सहकारी  समितियों  को  ऐसी  परियोजनाएं  मान  लेना  चाहिए  जिन  के  लिए  ufa  ar

 aaa  किया  जा  इस  विधेयक  का  लाभ  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  ak  सहकारी

 समितियों को  होना  चाहिये  जनता  के  उद्योग  जो  कि  गैर-सरकारी  नियन्त्रण  में  हैं  उन्हें

 लाभ  नहीं  होना  चाहिये  |

 शनी  व०  बा०  गांधी  नगर--मध्य  डा०  राम
 सुभग  सिंह  के  संशोधन

 हैं  जिन्हें  सदन  का  समर्थन  मिलना  चाहिए  ।

 हमें  यह  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  सरकारी
 ae

 गैर-सरकारी  सेवायों
 में

 क्यों  मतभेद

 किया  जाए ।

 सरकारी  श्र  गेर-सरकारी  समवायों  में
 मतभेद  नहीं  होना  चाहिए ।

 गैर-सरकारी
 समुदायों  के  पास  कम  धन  है  ।

 इस  विधेयक  के  उपबन्धों
 को

 रखने
 के  प्रदान पर  पुनः  विचार

 कियां  जाना

 श्री  विभूति  मिश्र  )  :
 अध्यक्ष  सरकार  की  तरफ  से  भूमि  अधिग्रहण

 Seer

 विवेयक मैं जो सुधार

 किसा  है

 और  icc

 को  घोषणा  भी  मंत्री  महोदय
 ने  की  है  वे  स्वागत  योग्य  हैं  प्र  में  उनका  समर्थन  करता  हूं

 ।  लेकिन  मेरा  तो  कहना  है  कि

 क्लासेज  शब्दावली
 में

 सुधार
 के

 बाद  सुधार  किये  जाने  से  काम  चलने  वालो

 नहीं  है  उस
 से  कोई  विशेष  फर्क  नहीं  पड़ने  वाला

 फेक  at
 इंस  बात

 पर
 निर्भर  करेगा

 कि  इस  विधेयक  पर  श्रम  कैसे  होता  है

 +मल  अंग्रेजी  में



 ८  १८८४  )
 कमी  भजन  विधायक  रह

 प्राइवेट  सेक्टर  Mie  पबलिक  द्वारा  जो  जमीनें  ली  जाती  हैं  तो  उस  के  बारें  में

 लोगों  को  शक  रहता  है  क्योंकि  प्राइवेट  सैक्टर  के  बहुत  से  आदमियों  की  नीयत  शुद्ध  नहीं

 होती हैं  जब  किसी  पूंजीपति या  उद्योगपति  को  कोई  कारखाना लगाना  होता है  तो  उस

 की  इच्छा  ज्यादातर  आसपास  के  गरीब  आदमियों  की  जमीनें  लेने  की  होती  है  ।  qe  जानता

 है  कि  गरीब  meal  लड़ेगा  नहीं  ae  उस  को  जो  कीमत  दी  जायगी  ले  जो

 सरकारी  अफ़सरान  वह  भी  बड़े  झाड़ियों की  जमीन  की  तरफ  नजर  नहीं  डालते  हैं

 बे  भी  गरीब  ग्रामीणों  की  जमीनों  की  तरफ  नजर  लगाते हैं
 ।  इसलिए  में  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा

 कि  आप  =a  में  संशोधन  भले  ही  कितने  कर  दें  लेकिन  इस  कानन  का  इम्प्लीमेंट्शान  तो

 जाकर  स्टंट्स  में  होगा  भट्ट  में  जो  लंड  एक्वीजिशन  आफिसर  होता  है  उस  की  नीयत

 पर  tt  उस  की  कार्यवाही  पर  सारी  बातें  निभा  करती  हैं  ।

 सन  Pay  का  गवर्नमेंट  श्राफ  इंडिया  एक्ट  जब  ae  तो  सारे  देश  के  कितने  बड़े

 as  वकील  थे  उन्होंने  अपनी  अपनी  राय  उस  पर  दी  ।  गांधी  जी  ने  वकालत तो  पढ़ी

 थी  लेकिन  छोड़ दी  थी  उन्होंने  अंग्रेजों  से  सिफ  एक  लाज  कहा  कि  तुम  हमारे  मिनिस्टर्स

 को  डिसमिस कर  दो  जितने भी  बड  बढ़  sara  थे  वे  गांधी  जी  के  उस  बयान  पर  दंग

 गये  गांधी  जी  ने  उस  किताब  को  पढ़ा  नहीं  था  लेकिन  उन्होंने  कितनी  सही  बात  कही

 थी  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  कानून  पर  कसे  होता  है  कसे  होना

 चाहिए  इस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  कानन  पर  ठीक  से  अमल  हो  इस  के

 लिए  सरकार  को  रूल्स  चाहिए  ak  जरूरी  हिदायतें  देनी  चाहिएं  ।

 मं  अपने  ग्रनभव  से  बतलाना  चाहता  हं  कि  जो  sate  की  जमीनें  ली  जाती  आजकल

 सरकार  सड़कें  बनाने  के  लिए  जो  ज़मीनें  लेती  है  तो  वह  गरीबों  की  जमीनें  लेती

 इस  के  विपरीत  बड़े  बड़े  areal  जिनके  कि  पास  ४५  १८  एकड़  २०  एकड़  जमीन

 होती  है  उनको  सरकार  नहीं  लेती  है  ।  गरीब  आ्रादमियों की  जो कि  Rok  कट्टा  जमीन  रखते

 हैं  उब  की  ही  जमीन  सरकार  ले  लेती  है  क्योंकि  वह  जानती  है  कि  गरीब  की  जमीन  ले  लो

 बह  मुकदमा तो  लड़ेगा  नही ं।  जमीन  का  मुआवीया  भी  उन  गरीबों  को  पूरा  उचित

 नहीं  दिया  जाता  है  ।  जो  कम  से  कम  रजिस्टर  डीड  वाली  जमीन  होती  है  उस  के  आधार

 पर  जमीन  की  कीमत  लगा  लेते  हैं  ।  इसलिए  किसानों  में  इसे  की  वजह  से  घबड़ाहट  होना

 स्वाभाविक  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  हमारे  डा०  राम  सुभग  सिंह  जोकि  गांव  के  रहने
 बाले

 हैं  कौर  पाटिल  साहब  जोकि  दाहर  के  रहने  वाले  हैं
 वे

 दोनों  मिनिस्टर्स  वापस  में  मिल
 कर  भर  सलाह  कर  के  ऐसा  हिदायत नामा  दें  ताकि  गांवों  और  शहरों  में  गरीब  किसानों

 के
 साथ  जो  नाजायज  बर्ताव  होता  है  ak  war  होता  है  ag  भविष्य  में

 न
 होने  पाये

 ।

 कभी  एक  भाई  ने  सुप्रीम  कोर्ट  की  बात  कही  ।  अब  सुप्रीम  कोर्ट  में  तो  बड़े  बड़े

 जज
 बैठते

 धनी  मानी  होते  ५,  ५  हजार  ७,  ७  हजार  जिनकी  तनख्वाह होती

 गरीबों  के  लिए  उन  के  दिल  में  कोई  दर्द  नहीं  होता  है  ०  ०»

 महोदय  एसा  नहीं  कहना  चाहिए  |

 ी  विनती  मिश्र  अध्यक्ष  गरीबों  की  जेसी  दुर्दशा  हो  रही  है  उस  को

 देखते  हुए  कहे  बगैर  नहीं  रहा  जाता  ।



 २४२२  भूमि  att  विधेयक  ३०  अगस्त  PER

 अध्यक्ष  महोदय  वे  बातें  जिनके  कि  कहे  बगर  न  रहा  जाता  हो  लेकिन  अगर  कानन

 इजाजत  नहीं  देता  तो  उनको  नहीं  कहना  चाहिए  ।  यह  बात  नहीं  कहनी  चाहिए  कि

 सुप्रीम  ae  के  जजेज  बहुत  तनख्वाह  लेते  हैं  कौर  गरीबों  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखते  हैं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 मेरा  तो  कहना  यही  है  कि  गरीबों के  साथ  होने  वाला  ग्र न्याय

 बंद  होना  चाहिए  कौर  उन  की  रक्षा  करनी

 इस  बिल  को  ध्यान  से  पढ़ने  से  झ्रापको  विदित  हो  जायगा  कि  इस  बिल  की  मंझा

 भर  मकसद  तभी  सही  तौर  से  पुरा  हो  सकेगा  जबकि  जिन  पर  इस  कानून  को  कमल  में

 लाने  का  भार  पड़ेगा  वे  इसको  ठीक  से  में  लायेंगे  ।  अगर  वे  ठीक  से  काम  नहीं

 करेंग  तो  इस  बिल  का  मंशा  पुरा  नहीं  होगा  ।

 हमारी  सरकार  को  उचित  था  कि  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  १८९४ के  संशोधनों

 खूब  सोच  विचार  कर  एक  कम्प्रीहैंसिव  बिल  लाती
 ।  इस  तरह  से  पीस  मील  टुकड़े  टुकड़े

 कर  के  सुधार  लाने  कौर  संशोधन  करने  से  लोगों  के  मन  में  शक  होता  है  कि  इतना  A  aa

 क्यों  लाया  जा  रहा  है  ।  इसलिए  में  चाहता  हुं  कि  हमारे  मिनिस्टर  साहब  कम्प्रीहैंसिव

 भ्रमेंडमेंट  बिल  लायें  ate  सब  बातों  पर  विचार  करके  एक  एसा  कानून  बनाया  जाय  जोकि

 लोगों  के  हित  में

 इस  के  साथ  ही  साथ  मुझ  यह  भी  कहना  है  कि  इस  के  सम्बन्ध  में  जो  रूल्स  बनें  वे

 टेबल  पर  रखने  के  साथ  ही  लोगों  को  उन  पर  विचार करने  का  काफी  मौका  लेना  चाहिए

 एक  महीना  यहां  पर  रहते  हैं  तो  हो  सकता  है  कि  एक  महीने  में  हमको  मौका  न  मिले  ।

 इसलिए  जो  नियम  बनें  उन  पर  हमें  तीन  महीने  का  समय  दना  चाहिए  ताकि  हम  लोग

 उन  को  पूरी  तरह  से  पढ  सकें  और  देख  सकें |  अध्यक्ष  महोदय  सरीखे  जो  बड़े  बड़  विशेषज्ञ

 वकील  हैं  उन  से  भी  हम  राय  लें  कि  यह  जो  wa  बने  हैं  यह  किसानों  के  हित  में  हैं  या

 सहित में  हैं  ।

 श्री  +..* ह ०  ना०  विद्याशंकर
 )

 at  महत्वपूर्ण बातें  हैं  |  एक  तो

 यह  कि  हम  fea  की  क्या  परिभाषा  देते  हैं  ।  नसरी  बात  यह  है  कि  जब  भूमि

 ली  जाए  तो  भूमि  के  मल स्वामी  को  प्रतिकर  के  रूप  में  क्या  मिलता  है  ।  बहुत  माननीय

 यह  चाहते  हैं  कि  प्रयोजनਂ  शब्द  की  परिभाषा  बिल्कुल  कड़ी  होनी

 चाहिए  we  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनसार  होनी  चाहिए  1  कोई  भूमि

 ली  जानी  चाहिए  जहां  कि  किसी  व्यक्ति  या  अधिक  व्यक्तियों  का  हित

 जब  कोई  भूमि  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  लिए  ली
 जाए  तो  उस  का  मूल्य  बढ़  जाता

 मूल स्वामी  को  प्रतिकर  के  अतिरिक्त  भूमि  की
 बढ़ी  हुई

 कीमतों  का  भी  कुछ  भ्रंश

 मिलना  चाहिए
 ।

 सरकारी  समवायों  के  सम्बन्ध  में  जहां  उन्हें  बहुत  लाभ  होता  मूल स्वामी

 को  बाद  में  भी  कुछ  भ्रंश  मिलना  चाहिए  ।

 सरकारी  समवायों  के  सम्बध  में  कमी  के  मुल्य  का  इस  प्रकार  से  हिसाब  लगाना  चाहिए

 कि  मूल स्वामी  को  उस  का  कुछ  भाग  सिले  ।

 मान  लीजिए  कि  समवाय  का  अधिग्रहण  जाता  है  कौर  उसे  भूमि  बेचनी  पड़ती

 उस  समय  मूल स्वा मि को  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  अधिग्रहण  होने  पर  भूमि  ar

 मूल  भेजी  में
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 तो  बेचनी  पड़ेगी  स्थानान्तरित करनी  होगी  यह  नहीं  पता  कि  क्या  यह  सरकार

 को  वापिस दी  जाएगी  या  मूलस्वामि  को  इस  की  ब्यवस्था नियमों  में  करनी  चाहिए

 को  उस  का  उचित  भाग  मिलना  चाहिए  ।

 गश्रष्यक्ष  महोदय  :  में  खण्ड २  को  २.३०  बजे  मतदान  के  लिए  रखूंगा  खण्ड
 ३  को

 ४  बजे  ।  दोष  ४५  बजे  तक  समाप्त  कर  दिया  जाएगा

 yo  राधेलाल व्यास  :
 दोनों

 पर
 चर्चा  इकट्ठी कर

 ली

 खण्ड  २  ग्रोवर  ३  को  ४  बजे  इकट्ठी ae  महोदय  मझे  कोई  आपत्ति नहीं  है

 मतदान  के  लिए  रख  दिया  जाए  |

 श्री  जगदेव  सिंह  सिद्धान्त  )  अध्यक्ष  महदाइचर्यमेतत्त  यत्क़ृषिरक्षको

 मन्त्री  महाशय  उद्योगव्याजेन  शझ्रन्नदात्रीं भूमि  विक्रीणति  ।  कितना  ग्रा इच ये  है  कि  जो  कृषि  की

 उत्पादन-शक्ति का  उत्तरदायित्व लिये  हुये  मंत्री  महाशय  वह  प्रकर  देने  वाली  भूमि  को  दूसरों  को

 देने  लिये  इतने  उतावले  हो  रहे  हैं  ।

 इस  समय  हमारे  देश  में  एक  a  |  हम  पहले  की  एक  मामूली  सी  कथा  सुनते  हैं

 कि  किसी  राजा  को  भवन  बनवाने  की  श्रावस्यकता  पड़ी  श्र  उस  स्थान  पर  एक  साध

 का  भूमि  का  थोड़ा  सा  टुकड़ा  झा  जो  कि  उस  नें  देना  नहीं  चाहा  ।  तब  उस  राजा  ने  जबरदस्ती

 उस  भूमि  के  टुकड़े  को  नहीं  बल्कि  भ्र पना  भवन  टेढ़ा-मेढ़ा  बनवा  लिया  |  लेकिन  हम

 देखते हैं  कि  भूमि  की  प्रा वस् यकता पड़ने  पर  ८२  प्रतिशत जनता  के  अधिकारों  को  १८  प्रतिशत  लोगों

 के  लिये  कुचला  जा  रहा  है  ।  इस  से  बड़ा  और  क्या  हो  सकता  है
 ?

 माननीय  श्री  ने  कहा  कि  जिन  लोगों  की  भूमि ली  वहां  पर  एक

 कोआपरेटिव  सोसायटी  बना  कर  उस  में  उन  का  कुछ  भाग  रख  दिया  जाये  |  किन्तु  यदि  वहू  को

 प्रापरेटिव  सोसायटी  लीक्विडेशन मैं  चली  तो  उन  लोगों  के  प्राधिकार  भी  ख़त्म  हो  जायेंगे  ।  तव

 उनके  अधिकारों का  क्या  बनेगा  ?

 जहां  तक  राष्ट्र-हित  के  कार्य  के  लिये  भूमि  लेने  का  प्रशन  भूमि  की  तो  बात  क्या

 ग  भी
 ले  लेते  तो  कोई  बात  नहीं  है

 ।
 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  यह  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि

 जिस से  कोई  भूमि ली  उस  को  उस  भूमि  के  मंहमांगे  दाम  दिये  जाने  चाहियें  ।

 श्री  त्यागी  )  तब  तो  प्राचीन  बड़ा  सख्त  हो  जायगा  वह  बहुत  ज्यादा

 दास  मांग  लेगा  ।

 श्री  जगदेव  सिह  सिद्धान्त  :  अगर  मांग  कोई  बात  नहीं  है  ।  यह  उस  की  चीज़

 है  प्रौर  उस  को  अधिकार  है  अपनी  इच्छानुसार  दाम  मांगने  का  ।

 क्या  आप  ने  मंडी  में  देखा  कि  किसान wa  की  गाड़ी  भर  कर  बेचने के  मंडी में

 ले  जाता  तो  दलाल  ही  उस  का  भाव  लगाते  हैं  झ्र  किसान  को  कुछ  पता  नहीं  होता ।  दूसरे

 लोगों  के  द्वारा  उन्हीं  की  चीज़  का  भाव  लगाया  जाता  जो  कि  मर  गए  हों  ।  ort  किसान  को

 मरा  हुस्ना  समझा  जा  रहा  है
 प्रौढ़

 दूसरे  लोग  उस  की  चीज़  पर  भाव  लगाते  हूं  ।  हम  देखते  हैं  कि

 मालगुजारी
 का  बीस  गुना

 देकर
 किसानों  की  ज़मीन  को  एक्वायर  कर  लिया  जाता  जो  कि  बहुत

 थोड़ी  रकम है

 दारा
 मूल  AAV  ने
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 जगदेव  fag

 अगर  मंत्री  महोदय को  जमीन  तो  वह  चम्बल  नदी  की  घाटियों  की  जमीन को  क्यों

 नहीं  लेते
 ?

 वहां  पर  कई  सालों  से  डाकुओं  की  समस्या  चारों  की  राज्य  सरकारों  के  लिये
 दा

 बनी  हुई  है  ।  अगर  उस  जमीन  को  ले  लिया  तो  वह  समस्या  भी  हल  हो  जायगी  कौर

 प्रश्न  पदा  करने  वाली  कौर  शक्ति  देने  वाली  किसानों  की  a  भी  नष्ट  नहीं  होगी  ।  वहा

 कुछ  नहीं  मांगता है  ।  वहां  की  ज़मीन  को  समतल  किया  जा  सकता  है  ।  वहां  पानी  भी  मिलेगा

 ax  बिजली  की  सुविधा  भी  उपलब्ध  होगी  |

 यह  कहा  जाता  है  कि  दलबन्दी  के  पर  जनहित  के  प्रश्नों  पर  कभी  नहीं  सोचना  चाहियें  ।

 जनता  के  हित  को  ही  प्राधा  मान  कर  हम  को  चलना  चाहिये  करने  से  हमें  कोई  श्रमेंडमेंट

 प्रस्तुत  करने  की  झ्रावश्यकता नहीं  रहेगी

 उस  का  क्या  कारण  है
 ?  बात सुप्रीम  कोटे ने  जो  निर्णय  उस  से  ्  क्यों  eat

 ?

 यह  हुई  कि  जो  भूमि  ली  जा  रही  के  मालिक  अपनी  इच्छानुसार पैसा  चाहते  लेकिन

 सरकार  उन  को  उतना  पैसा  नहीं  देना  चाहती  थी  ।  इस  लिये  सरकार ने  सोचा कि  किसी  ब्याज

 भ्रमित  किसी  बहाने  से  उन  की  भूमि  को  शअ्विग्रहण  किया  जाय  ate  उन  को  पेसा  थोड़ा  दिया

 जाय  |

 ara  दिल्ली  चारों बसी  हुई  लेकिन  राज  किसी  को  यह  पता  नहीं  है  कि  वे  किसान

 कहां  जो  कि  इस  सारी  भूमि  पर  खून  पसीना  बहा  रहे  थे  ौर  जिनकी भूमि  इस  नगर  को

 बसाने  के  लिये  ली  गई  ।  कोई  बताये  तो  सही  कि  जिन  किसानों  की  भूमि  ली  थे  कहां हैं  ।

 जब  कोई  भूमि  ली  जाती  है  वहां  पर  कारखाने  खलते  तो  पहले-पहल  तो  उन  किसानों को

 वहां  मजदूरी  मिलती  लेकिन  थोड़े  समय  बाद  उन  को  वह  मज़दूरी  मिलनी  भी  बन्द  हो  जाती  है  ।

 अध्यक्ष  में  आप  से  विनम्रतापूर्वक प्रार्थना  करूंगा  कि  श्राप  सरकार को  विवाद

 कीजिए  कि  वह  ऐसे  नियम  जिस  से  लोगों  के  मौलिक  नागरिक  अधिकारों  का  किसी  प्रकार

 हनन  न  हो  सके  ait  यह  तभी  हो  सकता  है  कि  are  मेरी  कोई  चीज़  है  में  उस  को  बेचता

 तो  यह  व्यवस्था  की  जाये  कि  मुझ  को  उस
 चीज

 के
 मेरी  इच्छानुसार  दाम  दिये

 जायें
 ।

 माननीय  श्री  कहते  हैं  कि  ऐसी  व्यवस्था  करने  से  किसान  बहुत  ज्यादा  दाम  मांग

 में  समझता  हूं  कि  कोई  ज्यादा  नहीं  मांगेगा
 ।

 आखिर  अराज
 भी

 तो  चीजें  बिक  रही

 हैं  ।

 हम  ने  देखा  है  कि  २२  एकड़  जमीन  को  एक्वायर  करने  के  लिये  कुल  बीस  हजार  रुपये  जमा

 गय  नगर  हिसाब  लगाया  वह  भूमि  लगभग  १००  बाघ  से  ऊपर  हों  गई
 ।

 इस  का  अर्थ तो  यह  हम्ना  कि  एक  बीघे  के  लिये  २००  रूपये  a  एक  वर्ग-गज़  के  लिये कुल
 दो  आने

 दिये  गये  ।  नरेला  में  आचार्य  भगवान  देव  की  ज़मीन  सरकार  ने  २९०० रुपये  में  ली  बाद  में

 उस  के  प्लाट्स  बना  कर  उस  को  पचास  हज़ार रुपये  में  राज  राहिबों  के  साथ  यह  .  न्याय

 a  अत्याचार
 हो  रहा  हम  ने  नहीं  सुना  कि  किसी  बड़े  कारखाने

 टाटा
 के  कारखाने को

 सरकार ने  कभी  ..  पब्लिक  इन् ट्रस्ट  के  लिये  ले  लिया  हो  ।  .  ने  अभी  नहीं  लिया  ।

 हिचके  लाते  कभी  किसी  बड़े  कारखाने  पर  उस  ने  हाथ  नहीं  डाला
 |  वह  क्यों  डालती

 ?.  सन

 लोगों  के  पास  शक्ति  मालूम  होती  उन  का  प्रतिनिधित्व मालम  होता  है  परन्तु  में  यह  कहूंगा
 कि

 ,  से  प्रासाद  का  हनन  स
 कम  से  कम  जो  कृषि-हितों  के  कौर  देहात  के  प्रतिनिधि जाए  हुए  हैं

 कर
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 श्री  राम  सेवक  यादव  (  बाराबंकी )  अ्रध्यक्ष  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  सदन

 में
 इतने  महत्वपूर्ण  seq  पर  विचार  हो  रहा  लेकिन  सदन  में  कोई  मंत्री  या  उपमंत्री  या

 इस  तरह  के  दूसरे  लोग  नहीं  हैं  ।

 fata  तथा  कृषि  मंत्री  के  सभा  सचिव
 में  यहां  हूं

 श्री  थोड़े  देर  के  लियें  माननीय  सदस्य  हम  को  ही  मंत्री  मान  लें  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव
 :  नगर  माननीय  सदस्य  मंत्री  तो  यह  बिल  वापस  ले  लिया

 जाता  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत  )
 :  भावी  ८  मंत्री--वर्तमान  मंत्री  नही ं।

 श्री
 जगदेव  सिह

 सिद्धान्त
 :  यदि  सरकार  की  झोर  से  कहा  जाता  है  कि  उस  को  भूमि की

 आवश्यकता  तो  वह  भूमि  किन्तु  यदि  भूमि  वालों  को  किसी  चीज़  की  श्रावस्यकता  पड़ती

 at  उन  को  वह  भी  दी  जानी  चाहिये  ।

 में
 निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  यहां  पर  लोक  सभा  में  जो  प्रतिनिधि  उन  लोगों  के  नोट्स  से

 चुन  कर
 ae  हुए  जो  कि  धरती-माता  का  पेट  चीर  कर  खून  पसीना  एक  कर  के  पैदा

 करते हैं  श्र  राष्ट्र  को  देते  उन  लोगों  के  साथ  विश्वासघात  करना  एक  भयंकर  बात  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  हाउस  के  मेम्बरों  को  यह  कहना  नहीं  है  ।

 श्री  जगदेव  fag  feat :  ary  की  श्रोता  शिरोधाय है

 श्रध्यक्ष  महोदय :.  यह  कोई  पब्लिक  स्पीच  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  ऐसी  बातें  पब्लिक

 पर  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  जगदेव  fag  सिद्धान्त  :
 में  नया  भूल  गया  हूं  कौर  में  अपने  शब्दों  को  वापिस  लेता

 हूं  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  सब  से  पहले  मेंने  जो  सुझाव  दिया  था  उसको  माननीय  मंत्री  महोदय

 बहुत  भ्रासानी  से  में  ला  सकते  हैं  ।  दंडकारण्य  चम्बल  नदी  घाटी  हिमाचल  की  तराई

 इन  में  सब  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।  किसी  को  ऐसा  करने  से  हानि  भी  नहीं  कौर  उनका

 काम  भी  बन  जाएगा  ।  जो  खेती  करने  वाला  वह  खेती  करता  रह  सकता  है  अ्रधिक से

 अधिक  अन्न  उत्पन्न  करके  राष्ट्र  की  आवश्यकताओं  की  पूति  वह  करता  रह  सकता  है
 |

 में  तराशा  करता  हूं  कि  दलबंदी  को  छोड़  करके  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जाएगा

 इसको  अमल  में  लाया  जाएगा  ॥

 पंश्रध्यक्ष  महोदय :.  चूंकि  खण्ड  २  श्र ३  पर  इकट्ठी  चर्चा  जो  भी  संशोधन

 ठीक  हैं  वह  प्रस्तुत  समझे  जाएंगे  ।.  दोनों  खण्ड  २  शौर  ३  सदन  के  सामने  में  उन्हें  सदन  के  सामने

 मतदान  के  लिये
 ४

 बजे  रखूंगा  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 कुछ  नये  खण्डों के  संशोधन  हैं  ।  वे  इस  में  वासिल  नहीं  हैं
 ।

 वे
 माननीय  मंत्री  ने  प्रस्तुत  नहीं  किये  हैं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 लाड  मे

 हैं  प्रस्तुत  समझता  हूं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हरि  विष्णु  कामत  में  उन  संशोधनों का  उल्लेख  करता
 ह  जो  नए  खण्ड  लगाना

 चाहती है  ।  में  उन  के  सम्बन्ध  में  औचित्य  प्रदान  उठाना  चाहता  हूं  ।

 मतदान अध्यक्ष  महोदय  :  af  प्रदान  भी  सुनूंगा  ।  पहले  खण्ड  २  को २.३०  बजे

 के  लियें  रखा  जाएगा ।  ४  बजे  खण्ड  ३  को  रखा  जाएगा

 श्री  त्यागी  माननीय  मंत्री ने  उन  खण्डों के  बारे में  संशोधन  प्रस्तुत किए  जो  कि

 विधेयक  में  भी  थे  |

 ety
 freer  महोदय  :  में

 देखूंगा
 कि  वे  ठीक

 यदि
 वें

 ठीक  Hal हु  wt  तो  उन्हें  अनुमति

 नहीं  दगा

 रेणुका  राय  )  :  चंकी aga  of  हुए  हैं
 ।  यद्यपि कोई  कल  खंड

 २  पर  बोला  आशा  है  ग्रुप  उसे  फिर  ब  मेंने  नया
 सं

 नदिया  में उस  पर

 बना  चाहती

 पश्रिध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  संशोधन  पर  प्रत्येक  सदस्य  नहीं  बोल  सकता  ।  में  देखूंगा कि

 ऐसा  सम्भव  हो  सकेगा  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  a  औचित्य  set  उठाता  हुं  ।  यदि  श्राप  यह  मानते  हैं  कि

 संशोधन
 ४४

 प्रस्तुत  किया  गया  है  तो  सदन  इन  खण्डों  पर
 चर्चा  सकता  जब  तक  अनौचित्य

 wet  पर  निर्णय  नहीं  हो  जाता

 ग्रच्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय  सदस्य
 मुझे  दिला  दें  कि  यह  ठीक  नहीं  है

 तो  में  निश्चय  इसे  हटा  दूंगा  ।

 as
 may  खण्ड  २  ग्रोवर  ३  पर  ही  चर्चा  होगी  नए  खं ये  च  रेए  श्र  देबी  पर  बाद  में  चर्चा  होगी ।

 रास  सुलग  सिह  में  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  मेरे  द्वारा  प्रस्तावित संशोधन  जो  संशोधनों की  सुची संख्या  ११,  में  संख्या ४२

 the  interests  of  the  gencra!  rublic
 ट

 [  साधारण  के  हितों

 11.0  के  स्थान  पर  a  public  purposeਂ  सार्वजनिक  प्रयोजन

 के  रख  दिया  जाय  ।  (६२)

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :  में  प्रस्ताव  करती  हूं

 कि  डा०  राम  सुलग  सिंह  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  जो  संशोधनों  की  सूची  संख्या  १  १,

 में  संख्या ४२  है

 the  interests  of  the  general  publicਂ  [at  साधारण  के  हितों

 के  स्थान  पर  a  public  purposeਂ  सार्वजनिक  प्रयोजन

 क  रख  दिया  ।  (६२)

 पडीं  रास  सुभग  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पृष्ठ  २,  पंक्ति
 ४

 से  १०  तक  के  स्थान  पर  |

 निम्नलिखित रख  दिया  जाए
 :--

 मल  wat
 में
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 Where  the  acquisition  is  for  the  constructicn  of  any  buil-

 ding  or  ‘worker  a  Company  whichis  engaged  or  is  taking

 steps  for  cngaging  itself  in  any  industry  or  work  which  is

 in  the  interests  of  the  general  public,  the  time  within  which

 and  the  conditions  on  which,  the  building  or  work  shall  be

 constructed  or  executed;  and.”’
 ?

 [  जहां  भूमि  का  भ्रांत  किसी  कम्पनी  के  भवन  निर्माण  के  लिये  अथवा  अन्य

 ara के  लिये हो  जो  कम्पनी  किसी  प्रौद्योगिक  कार्य  में  लगी  हो  या  प्रौद्योगिक

 कार्य  श्रारम्भ  करने  का  विचार हो  या  किसी  sea  काम  में  लगी  जो  काम

 साधारण के  हित  में  जितने  समय  के  भ्रमर  ऐसा  किया  गया  हो  सनौर  जिन

 दातों  पर  उस  भवन  का  निर्माण होगा  या  उसके  संबंध  में  कार्य  किया  जायेगा

 ।'  (¥3)

 कि  मेरे  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  में  तो  संशोधनों  की  सूची  संख्या  ११  में
 संख्या

 ¥3  है
 —

 the
 interests  of  the  general  rubli

 1  [४
 iਂ  न  साधारण के  हितों

 के  स्थान  पर  a  public  purposeਂ  सार्वजनिक  प्रयोजन  के

 रख  दिया  जायें  ।  (¥2)

 ait  सिहासन  सिंह  : meet  इलाज  २  संबंध  में  जो  नया  संशोधन

 ए  ए  सरकार की  तरफ  से  रखा  गया  उसके  बारे  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  दी  इंटरेस्ट  ग्राफ

 दी  पब्लिक  शब्दों  को  बदल  करके  पब्लिक  परपज  उसके  स्थान  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  सरकार

 का
 ध्यान  इस  दिलाना  चाहता  हुं

 कि
 लेंड  एक्वीजिशन  एक्ट के

 सैक्शन  ६  में  पब्लिक  परपज
 दो

 हिस्सों में
 विभक्त  था  ।

 एक  पब्लिक  परपज  कम्पनियों
 के  लिये  था  कौर  दूसरा  सरकार के

 कामों
 के

 लिये  था  ।  ये  दोनों  ही  पब्लिक  परपज  इस्तेमाल  किये  जाते  थे  ।  वहां  पर  कम्पनी  अलग  कराया  है

 र  दफा  Yo के  भ्रमर  यह  चीज  al  थी  ।  लेकिन  अब  तो  जिस  तरह  से  पब्लिक  परपज  की

 परिभाषा की  गई  है  उसमें  सरकारी पब्लिक  परपज  ai  कम्पनियों का  पब्लिक  परपज  दोनों  ही

 एक  हो  जाते  दोनों  ही  पब्लिक  परपज  हो  जाते  हैं  ।  दोनों  के  पब्लिक  परपज  हो  जाने के  बाद  जो

 सर्टिफिकेट  दफा ५  के  इन्दर  जरूरी  है  मैजिस्ट्रेट  का  या  गवर्नमेंट  का  कि  वह  सर्टिफिकेट  दे  कि  हम

 इस  बात  से  सन्तुष्ट  हैं  कि  यह  पब्लिक  परपज  जनता  के  हित  में  उसकी  झ्रावश्यकता  नहीं रह

 जाती  है  ।  पब्लिक  परपज  करके  किसी  भी  जमीन  को  गवर्नमेंट हासिल  करके  किसी  भी  व्यक्ति

 विशेष को  दे  सकती  है  र  सरकारी  पब्लिक  परपज  ae  कम्पनियों के  लिये  जो  पब्लिक  परपज

 ्य  करता  इन  दोनों  का  अन्तर  मिट  जाता  चैप्टर सात  के  भ्रन्तर्गत  जो भी  कार्रवाई

 करने  का  निर्देश  किया  गया  उस  कार्रवाई  को  कर  चुकने  के  बाद  ही  जमीन  को  हासिल  किया  जा

 सकता  है  ।  पब्लिक परपज  के  अलावा  कम्पनियों  के  लिये  अलग  धारा  उसमें  है  |  अब  चेप्टर सात  में  भी

 पब्लिक परपज  रख  देने  के  बाद  दोनों  पब्लिक  परमजीत  में  कोई  भ्रातृ  नहीं  द्  जाता  है  यानी  दफा

 ६  के  अन्दर  जो  सुविधायें  जो  विशेषतायें थीं  कि  गवर्नमेंट  डिक्लेयर  करे  कि  पब्लिक परपज

 क

 लिंग  है

 द

 उन  हो  चाही
 हैँ  ।

 bos
 Wad  में  eu  एक्ट

 महोदय  os  का  प्रदान  भी  ड  52.६ ६  Rx  व्य
 ate  में  लिखा  om

 है

 मूल  भंप्रेजी  में
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 सिहासन

 that  no  such  declaration  shall  be  made  unless  the  com-

 pensation  to  be  awarded  for  such  property  is  to  be  paid  by a
 company;  or  wholly  or  partly  out  of  public  (revenucs  or  some
 fund  controlled  or  managed  by  a  local

 यहां  बह  पब्लिक परपज  था  जहां  पर  होली या  पोटली  मुआवजा  पब्लिक  फंड से  दिया  जायेगा  ।  जहां

 तक कम्पनियों का  संबंध  वहां  पर  यह  है  कि  मुआवजा  कम्पनी  द्वारा  दिया  लेकिन  अरब

 तो  दोनों  ही  पब्लिक  परपज  हो  गये  और  डेक्लामेशन दफा  ६  के  अन्दर हो  सकता  है  कि  जमीन  ली

 जाती  हासिल की  जाती  एक्वायर की  जाती  |
 सुप्रीम  कोटें  ने  दुबारा  जो  जजमेंट  दिया है

 लाहौर  हाई  कोटे  के  केस  में  उस  में  भी  पब्लिक  परपज  करके  गवर्नमेंट  ने  दफा  ६  के  भ्रमर  घोषणा

 कर  दी  थी  प्रौढ़  जमीन  रेफ्रीजरेटर  कम्पनी  बनाने के  लिय  दे  दी  थी  ।  इस  पब्लिक परपज  पर

 सुप्रीम चोटें  में  झगड़ा  चला  कि  पाया यह  पब्लिक परपज  है  या  नहीं  क्योंकि  यह  जमीन  कम्पनी  के

 लिये थी  ।  पब्लिक  परपज  कर  दिये  जाने  के  बाद  गवर्नमेंट  ने  सौ  रुपया  जमा  कर  दिया  काम्पैंसेशन

 मनी  में  प्रौढ़  जब  सौ  रुपया  जमा  कर  दिया तो  वह  होली  श्र  पार्टी  में  झरा  गया  ।  जहां  पब्लिक

 परपज है  वहां  कुछ  कम्पेंसेशन मनी  होली  प्रौढ़  पार्टली  पब्लिक  फंड  से  जाना  चाहिये  |  इसको  पब्लिक

 परपज  में  लाने  के  लिये  सौ  रुपया  जमा  कर  दिया  गया  |  aa  इस  सौ  रुपये  पर  काफी  बहस  हुई  पांच

 जजों  में
 ।

 चार  ने  होल्ड  किया  कि  सौ  रुपया  भी  पाटली  में  प्रा  जाता  है
 ।

 जहां  पर  लाखों  का  सवाल

 हो  वहां  पर  सौ  रुपया  कया  चीज  एक  ज  1  ने  इससे  एग्री  नहीं  किया  कौर  कहा  कि  पार्टी  वर्ड  का  यह

 प्रापर  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  पार्टली  का  मतलब  यह  है  कि  सबस्टेंशल रुपया  जमा  पब्लिक  फंड से

 जो  सुप्रीम  कोट  का  फैसला  उत्तकी  ars  में  काफी  ऐसी  बातें  हो  सकती  थीं  कि  गवर्नमेंट

 सौ  रुपया  या  पचास  रुपया  जमा  करवा  दे  कौर  जमीन  एक्वायर  करके  किसी  को  भी  द  दे  ।  ऐसा  वह

 कर  सकती थी
 ।  लेकिन ag  दिक्कत  भी  अरब  दूर  कर  दी  गई  है

 ।  गवर्नमेंट  को  पचास  या  सौ  रुपया

 जमा  करवाने की  भी  जरूरत नहीं  रही  है  |  नब  तो  दफा  ४०
 के  अन्तर्गत  कोई  भी  जमीन  हम  ले  सकते

 हैं  प्रौढ़  उसको  परपज  का  नाम  दे  सकते  हैं  शौर  जिस  की  जमीन  ली  जाती  है  उसके  पास  कोई

 चारा  नहीं  है  कि  वह  चोटें  में  जाकर  कहे  कि  यह  पब्लिक  परपज  नहीं  है  ।  मेरा  सबमिद्षन  यह  है  कि

 ी  लिख  जो  चीजें  पहले  से  हम  उस  से  कई  गुना  श्राग  बढ़  गये  कौर  दफा  ६

 के ध्रन्दर जो जो  डिस्टिंग्शन था  उसे  मिटा  दिया  ।  जो  इस  एक्ट  की  मंशा ay  कि  कम्पनियों  के  लिये

 कुछ  रुकावट  प्राइवेट  कम्पनियों
 के  लिये  कुछ  रुकावट  वह  दूर  हुई

 ।

 इसके  बाद  श्राप  देखिये कि  दफा  ४०  में  दो  धारायें  भ्र  ।  के  इन्दर

 है  eater  फार  दि  परपज  श्राफ  दि  एम्प्लायी  ी  इसके  लिये
 लिया

 जा  सकता
 में

 जैसा  कि  सुप्रीम  ने  कहा  लिखा  है  कि  are  दि
 पब्लिक

 मनी  फार

 इसके  माने  यह  लगाये  गये  किं  हास्पिटल  कालेज  हो  या  स्कूल  इसके  लिये  लिया  जा  सकता  है

 था  फार  दि  परपज  श्राफ  दि  एम्प्लायी।” के लिये लिया जा के  लिये  लिया  सकता  है  ।  अरब  पब्लिक  परपज

 में  क्या  है  कि  इं  सिनेमा  उद्भरोडोम ी  आदि  सब  इसमें  श्री  जायेंगे
 ।

 इसलिये  मुझे

 डर  है  कि  इस  नये  संशोधन  को  हाउस  स्वीकार  करेगा  कौर  कहेगा  कि  हम  रूल  को  अ्रमेंड  करेंगे  ।  इस

 के  बाद  श्राप  कहते  हैं  कि  पहले  प्राइवेट  नेग  से  होना  चाहिये  ।  लेकिन  ए  के  खिलाफ

 रूल  कहां  तक  बाघक  यह  मेरी  समझ  में  आता |  इस  fatwa  में  ही  कोई  प्राविजन

 होना  चाहिये  ।  जहां  पर  हम  पब्लिक  परपज
 को

 डिफाइन  करेंगे  वहां  दफा
 ४०

 के
 बाद

 एक  दफा

 लिख  कर  कौर  जोड़  दें
 कि  स्टेट

 देख  लेगी  fae ag  प्रापर  नेगोशिएशन
 के  हो  जाने  के.बाद  वहां  पाया

 है  लेकिन  सका ४०  में  नेगोशिएशन्स का  शब्द  नहीं  प्यार  दका
 ४०

 में
 कोई  इम  तरह की

 चीज  नहीं  रखते  तो  जो  चीज  श्राप  चाहते हैं  वह  नहीं  हो  पाथेगी
 ।
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 yma  महोदय  :  जैसा सदन  ने  कल  निर्णय  सारी  चर्चा  ५  बजे  तक  करनी

 होगी  |  बाकी  औचित्य  प्रश्नों  पर  इतराज
 ४

 बजे  सुनूंगा  ।  खंड  २  कौर  ३  पर  उससे  पहले  चर्चा

 समाप्त हो  जायेगी  |  क्या  माननीय  मंत्री  खंड  २  पर  चर्चा  का  उत्तर  से  देंगें  या  इकट्
 ?

 स०  का०  पाटिल  :  इकट्ठा उत्तर  दूंगा  ।  में  ५  मिनट सें  अधिक नहीं  लूंगा

 ८]  सिहासन  सिंह  :  खंड
 ४

 को अधिक  समय  देना  चाहिये  ।  खंड  २  कौर  के  लियें  समय

 कम  किया  जा  सकता  है  |

 हरि  विष्णु  कामत  :  यह  चर्चा  ३  बजे  तक  चल  सकती  है  |

 पश्चध्यद  महोदय  :  खंड  २  कौर  ३  पर  चर्चा  ३.  बजे  समाप्त  हो  जायेगी ।

 लक्ष्मी  कान्ता  मेरी  समझ  में  नहीं  art  fe  लोग इस  विधेयक

 के  बार ेमें  ७ क्या  इतने  त्रस्त हैं  ।  बहुत  सी  आलोचनाएं डर  के  कारण  हूं

 महोदय  पीठासीन

 हमारी  श्रथंव्यवस्था  में  सरकारी  भ्र ौर  गर-सरकारी  क्षेत्र  हैं  |  गर्त  हमने  क्षेत्र

 की  भी  सहायता  करनी  है  ।  यह  विधायक  देश  के  औद्योगिक  विकास के  लिये  है  ।

 किसानों  के  लियें  कुछ  संरक्षण ों की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  कोई  भी  खेंती  के  योग्य  भूमि

 सरकार नहीं  लेगी  ।  यदि  लेगी  तो  उचित  प्रतिकर  दिया  जायेगा  ।  इतने  संरक्षण  होते  हुये फिर

 लोगों  के  मन  में  क्यों  डर  ह  ?  इस  वीरें  यक  की  बहुत  श्रावद्यकता है  ।  हमें  सरकार  पर  श्रीवास

 नहीं  करना  चाहिये ं।

 में  इन  दोनों  खंडों  का  समान करती  हूं  ।

 श्री  म०  ला०  द्विवेदी  उपाध्यक्ष  यह  विधेयक  जो  मंत्री  महोदय

 ने  प्रस्तुत किया  है  यह  अत्यन्त ही
 विवादास्पद

 है  क्योंकि  इसमें  बहुत
 सी

 ऐसी  विरोधी  बातें

 आयी हैं  जिसको  सुप्रीम  कोर्ट ने  हल  किया  था ।  में  यह  बतला  देना  चाहता  हुं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने

 ए०  iso  अर ०  2&Go  में  एक  निर्णय लिया  था  जिसमें  बतलाया  गया  था

 इस  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  रीडिंग

 पुस्तकालय  या  जनता  के  लिये  कोई  दिक्षा  संस्था  स्थापित  करने  का  प्रयोजन  होना

 चाहिये  पी

 इसी  प्रकार  सुप्रीम  कोर्ट  ने  दूसरी  रूलिंग  दी  थी  जिसमें  कहा  था

 इसी  लिये  कि  कम्पनी  कोई  ऐसी  वस्तु  बनायेगी  जोकि  जनता  द्वारा  प्रयोग में

 लाई  जायेगी
 ।

 कम्पनी  के  लिये  भूमि  जैन  को  न्यायोचित  नहीं  क्योंकि

 यह  सार्वजनिक  प्रयोजन  नहीं  है  मी

 इसी
 तरह

 से
 एक  दो

 नहीं  अनेक  जगहों  पर  उच्च  न्यायालय  ने  फैसले  दिए  हैं  |  एक  जगह  कहा

 है

 के  अरजन  के  लिये  सम्पूर्ण  सार्वजनिक  प्रयोजन के  लिये  aia  की  शक्ति

 है  ।  गर-सरकारी  सम्पत्ति  को  ले  कर  मर-सरकारी  सम्पतियों  को  देन  की  पंक्ति

 सम्पूर्ण  प्रभुत्व  वाले  व्यक्ति  में  नहीं  होती  ।  सार्वजनिक  प्रयोजन  शक्ति  की  जान  है  पी

 मूल  wast
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 Ho  ato

 तरह  से

 ह

 लाफ  हो  जाता  है  कि  यदि  सरकार  ate  oF

 के

 लगे

 es

 आइने

 we

 या  व्यवित  के  लिये  जमीन  हासिल  करती  है  तो  वह  अपने  उद्देश्य  से  दूर  चली  जाती  है  ।  इस  बारे

 में  संविधान में  भी  प्रावीजन दिया  गया  है  ।  लोग  कह  सकते  हैं  कि  चूंकि  यह  बिल  दूसरों  के  अधि

 कारों  का  हनन  करता  है  इसलिये  इसको  सुप्रीम  कोर्ट  मैंग्रोव  दूसरे  इजलासों  में  चुनौती  दी  जा  सकती

 है

 साथ  ही  साथ  जब  तक  कि  सरकार  संविधान  में  संशोधन  न  करे  इस  प्रकार  का  बिल  पास  नहीं

 किया
 जा

 सकता
 ।  जो  झ्र धि कार जनता  को  संविधान  में  मिले  हुए  हैं  उनको  धर्म  नहीं  छीन  सकते

 हम  जनता  की  वस्तु  को  सरकार  के  लिये  ले  सकते  हैं  लेकिन  किसी  कम्पनी  के  लिये  या  किसी  व्यापारी

 के  लिये  या  ऐसे  लोगों  के  लिये  जो  मुनाफा  कसाना  चाहते  हैं  नहीं ले  सकते  ।  ऐसी स्थिति में  सरकार

 को  गौर  करना  चाहिये  ।  इस  विषय  को  ला  कर  जो  एक  झगड़ा  खड़ा  कर  दिया  गया  है  वह  जनता

 के  हित  में  नहीं  है
 ।

 हमारे  संविधान  में  कहा  गया  है  कि  जो  सुप्रीम  कोर्ट  निर्णय देगी  वह  are  देश  पर  लागू  होगा

 श्र  सुप्रीम कोटे  ने  इस  सम्बन्ध में  रखने  नींद  थ  समय  समय  पर  दिए  हैं  ।  तो  मेंमंत्रीजी  से

 यह  उत्तर  चाहता हूं  कि  क्या  वह  सुप्रीम  कोटे  के  निर्णयों  को  काटने  के  लिये  ग्रारडिनेन्स  लोधी  कौर

 wa  उसको  रिपील  करने  के  लिये  यह  बिल  लाए  हैं  ।  ग्राम  ऐसा  है  तो  सुप्रीम  कोर्ट  का  उच्च

 न्यायालय  का  देश  में  कोई  मतलब  नहीं  रहता  ।  उच्च  न्यायालय से  यह  अपेक्षा की  गई  है  वह

 संविधान  की  रक्षा  करे  ate  जो  विधि  हम  यहां  बनाते  हैं  उसका  पालन  कराये  |  हम  संविधान  में

 ug  भ्र धि कार  दे  चूके  हैं  कि  किसी  मामले  में  सुप्रीम  चोटें  जो  देगा  वह  सारे  देश  भर  पर  लाग

 होगा  मान्य  होगा  ।  जब  तक  हम  संविधान  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  न  लाएं  कि  सुप्रीमकोर्ट

 में  निवेदन  करना के  फैसले  मान्य  नहीं  तब  तक  इस  प्रकार  का  बिल  नहीं  लाया  जा  सकता  |

 चाहता हूं  कि  स्थिति  बहुत  गंभीर है  ।

 दो  चार  मामले  मेरे  पास  ऐसे  हैं  जिनसे  स्पष्ट  जाहिर  है
 कि

 जो  भ्र धि कार  हम  लेने जा

 उससे  जनता  को  नकसान  हो  सकता  है  ।  कोटला  मुबारक पुर  एक  स्थान हैं  ।  उसमें  एक  बाद मी

 की  जमीन पर  १८  झ्रादमियों ने  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा कर  लिया  ।  उस  व्यक्ति मे  वह  जमीन

 एक  कोआपरेटिव  सोसाइटी  को  बेच  दी  ate  उस  पर  कोआपरेटिव  सोसाइटी  ने  कब्जा  कर  लिया

 शौर  उन  ग्रामीणों  को  निकालने  के  लियें  अदालत  में  कार्रवाई  की  ate  अदालत  की  आज्ञा  से  उन

 १८  भ्रांतियों को  निकाल  दिया  गया  ।  लेकिन  निकाले  जाने  के  बाद  उन  १८  आदमियों ने  एकਂ

 कोआपरेटिव  सोसाइटी बना  ली  are  फर्जी  दी  कि  वह  जमीन  हमको  दी  जाए  शर  सरकार  ने

 उस  जमीन  को  कोआपरेटिव  सोसाइटी  से  ले  कर  एक  ऐसी  कोआपरेटिव सोसाइटी  को  दे  दी  जो  उन

 लोगों  ने  बनायी  थी  जिन्होंने  उस  जमीन  पर  पहले  श्रेणीकृत  कब्जा  किया  हुमा  था  ate  जिनको

 उस  जमीन  से  अदालत के  फैसले  के  मुताबिक  निकाल  दिया  गया  था  क्योंकि  न्यायालय की  राय  में

 उनको  उस  जमीन  पर  कब्जा  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  था  ।  तो  इस  प्रकार  यह  काम  न्यायालय

 के  hat  के  विरुद्ध हु  ।

 हो  सकता  है  कि  कोआपरेटिव  सोसाइटी  के  नाम  पर  कुछ  प्रलोभन  देनें  पर  सचिवालय में  ऐसे

 काम चल  जाते  हैं  ।  कौर  जो  प्रलोभन  दे  सकते  हैं  वे  ऐसा  करवा  लेते  हैं  ।

 इसी  प्रकार  का  एक  कौर  केस  मेरे  पास  है  जिसमें  सरकार  ने  एक  नोटिफिकेशन निकाला

 जिसमें  कहा  गया  कि  जमीन  स्माल  स्केल  सर्विस  इंस्टीट्यूट  के  लियें  दी  जाएगी ।
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 लेकिन  रणबीरी  एंड  कम्पनी  ने  सरकार
 को

 कहा
 कि

 यह  जमीन  उस  इंस्टीट्यूट  को  न  दे  कर  उनको

 दे  दी  जाए  सरकार  ने  रण बख्शी  एंड  कम्पनी  को  वह  जमीन  दे  दी  ae  उनसे  कहा  कि  तुम

 अपने  प्लान  सबमिट  करो  ।  जिस  व्यक्ति  की  वह  जमीन  थी  उसने  सुप्रीम  ate  और  हाई  कोर्ट  में

 रिट  दायर  किए  हैं  कि  यह  जमीन  रणबख्यी  एंड  कम्पनी  को  न  दी  जाए  ।

 तो  में  जानना  चाहता  हुं  कि  इस  बिल  का  कया  उद्देश्य  है
 ?

 क्या  इसका  यह  उद्देश्य है  कि  इससे

 जनता  का  फायदा  हो  या  ऐसे  लोगों  को  फायदा  करने  के  लिये  यह  लाया  गया  है  जो  निजी  रूप  से

 मुनाफा कमाना  चाहते  हैं  |
 जो  जमीन  २  रुपये  गज  कें  हिसाब  से  ली  जाती  है  दूसरे  को  ३५  रपये

 गज  के  हिसाब  से  दी  जाती  है  ।  यह  लाभ  उठाना  अनुचित है है  ।  कोई  व्यक्ति  जमात  चाहता

 है  तो  वह
 पब्लिक

 में  oe  कौर  उचित  मूल्य  दे  कर  जमीन  खरीदे
 ।

 यह  उचित  होगा  न  कि  यह

 कि  हम  उसके  लिये  कानून  बना  कर  यह  सुविधा  पैदा  करें  ।  हमको  इस  प्रकार  का  न्याय  नहीं

 करना  चाहिये  ।

 ऐसी  स्थिति  में  में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  बिल  को  इस  प्रकार  संशोधित

 कर  दें  कि  जिसमें  जनता  के  हितों  की  रक्षा  न्याय  को  अमान्य  न  किया  जाए  सुप्रीम  कोटे

 शर  दूसरे  न्यायालयों  के  जो  अनेकों  निर्णय  हैं  उनको  मान्यता  दी  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इन  सब  बातों  पर  विचार  करके

 विधेयक  लाएं  जो  सब  को  मान्य  हो  |

 श्री  बाल्मीकी  उपाध्यक्ष  इस  भूमि  aaa  संशोधन  विधेयक  पर  कई  दिन

 से  चर्चा  चल  रही  है  कौर  जिस  विवादास्पद  स्थिति का  वर्णन  sett  मेरे  एक  साथी  ने  किया है  वह

 स्थिति  प्रभी  भी  बनी  हुई  है  ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  एक  नया  Aare a  त््र्भी  सदन  के  सामने  रखा  है  उससे  एक  तराशा

 जरूर  बध  ू, रु छ एएधनन  भी  भी  सुलझी  नहीं  है  ।
 भूमि  art  का  प्रश्न  बड़ा  जटिल  प्रश्न  है

 कौर
 पब्लिक  परपज  का

 जो  भी
 हम  विवेचन  करना  चाहते  हैं  वह

 उस
 रूप  में  भ्राता  नहीं  है  ate

 सरकारों  अधिकारी  जिस  प्रकार  इस  के  लिये  महसूस  करते  हैं  कौर  घ्रपने  विचार  मंत्री  जी  के  सामने

 रखते  हैं  बह  ही  निशार  चलते  हैं

 |  उन  विचारों का  इस
 विधेयक

 पर  साफ  प्रभाव  दिखाई  देता

 |

 सारे  के  प्रत्द र  आज  इस  विधेयक  पर  चर्चा  चल  रही  है  शौर  विशेषकर  किसान  प्रौढ़

 मजदूरों  के  अन्दर  क्योंकि  इसमें  उस  भूमि  के  अधिग्रहण  करने  की  बात  है  जो
 किसानों  के  पास  थोड़

 थोड़ी  मात्रा  में  नगरों  या  ग्रामों  में  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  कराती  ।  में  समझता हूं  कि

 देश  में  जो  औद्योगीकरण  ate  अधिक  विकास  चल  रहा  है  उससे  किसी  को  कोई  शिकायत  नहीं

 हो  सकती  ।  लेकिन  उस  विकास  के  नाम  उस  झ्रौद्योगीकरण  के  नाम  पर  श्राप  अगर  कुछ

 मुट्ठी  भर  लोगों  को  जो  पैसे  के  नाम  पर  फलते  फूलते  हैं  लाभ  पहुंचाना  चाहें  तो  इससे  लोगों  की  तरफ

 से  विशेष  कर  किसानों  भ्र  मजदूरों  की  तरफ  से  इसका  विरोध  होना  न्यायसंगत  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जो  भय  हमारे  मस्तिष्कों  में  है  वह  में  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  |  हमें भय  है
 कि

 are  यह  बिल  पास  हो  जाता  है  तो  भूमि  अजलान  मशीनरी  के  हाथों  न्याय  नहीं  मिलेगा  ।  राज भी

 हमको  उस  मै दिन री  पर  विश्वास  नहीं  है  ।  उस  पर  नियन्त्रण  रखना  होगा  ।  इस  न्याय के

 बारे में  देश  में  एक  परम्परा चली  झा  रही  है  ।  वह  परम्परा यह  है  कि  जो  मामूली  श्र  गरीब  आदमी

 है  उसको  किसी  प्रकार  की  रक्षा  नहीं  मिलती  है  ।  राज  हमको  स्वराज्य  मिले  इतना  समय  हो  गया

 ait  देश  ant  बढ़  रहा  है  लेकिन  फिर  भी  पूरे  तौर  से अभी  भी  किसानों  we  मजदूरों
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 के  हितों  की  रक्षा  नहीं  हो  पा  रही  है  भ्र ौर  उनकी  थोड़ी  थोड़ी  जमीनों  को  लेने  की  अनधिकार  चेष्टा

 को  जाती है  ।  इसके  कारण  जो  लोगों  में  है  वह  में  यहां  जाहिर  करना  चाहता  हूं  ।

 अभी  परसों  मेरठ-बुलन्दशहर के  कई  हजार  किसान  जोकि  दिल्ली  के  मास्टर  प्लान

 से  प्रभावित होने  जा  रहे  गाजियाबाद  जिस  प्रकार &  श्रौद्योगेकरण चल  रहा  है
 उससे  प्रभावित हो  रहे  वे किसान  यहां  दिल्ली  भराये  थे  र  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  महोदय

 के  सामने  ह  रक्खा  था  |  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  उनकी  बात  को
 सूक्ष्मता  उबक

 किं बुना  उन  को  एक  प्रकार  से  seared  दे  दिया  ।
 लेकिन  में  यह  कहना  चाहता  हूं

 थाली  इतना  पर्याप्त

 न

 होगा  वरन  सरकार  को  इस  के  लिए  4 4G koms  बरतती
 होगी  ।

 हमें भय है  कि  कहीं  गरीब  लोगों  को  जमीनें  जोकि  इस  बड़े  नगर  के  ger  या  ak  बड़े  नगरों

 के  अंदर  हैं  रोक  जिन  जमीनों  पर  धनी मानी  लोगों  की  गिद्ध  aye  ह  वह  गरीबों

 को
 जमीनें  कहीं  उनके  हाथ  में  न  चली  जांच ।  सरकार  को  इस  बात  की  विशेष  सावधानी

 रखनी  होगी  कि  कहीं  उन  गरीबों  की  जमीनें  जिनकी  कि  वह  रक्षा  करनी  चाहती  किसानों

 की  खेली  की  जमीनें  जिन  पर  कि  तीन  तीन  फसलें  पैदा  होती  हैं  वे  पब्लिकਂ  परपज  के

 नाम  पर  उनसे  न  ले  ली  अलबत्ता  देश  के  जन  जन  तथा  समाज  के  हित  के  लिए

 यदि  सरकार  द्वारा  किसी  की  जायदाद  पर  अ्रधिकार  किया  जाय  या  उस  कमी  का

 भ्र जन  किया  जाय  तो  मुझे  उस  से  शिकायात नहीं  हो  सकती  है  ।  माननीय मंत्री  जी  ने  जो

 सदन  को  विश्वास  दिलाया  है  कि  वह  किसानों  और  मजदूरों  के  हित  का  ध्यान  wat  मुझे

 उन  पर  पुरा  विश्वास  है  भ्र  में  जानता  हुं  कि  हमारे  दोनों  मंत्री  महोदयों के  हृदयों  में

 किसानों  प्रो  मजदूरों  के  लिए  हमदर्दी  की  भावना  हे  ।  में  उन  से  यही  aia  करूंगा  कि

 at  इस  कानन  के  ग्रन्तगंत  देश  हित  के  लिए  किसानों  की  जमीनें  अ्वस्यकं

 ही  हों  तो  केवल  बंजर
 aes

 ऊसर  जमीनें  ही  ली  जांच  oa  वह  ज़मीनें  उनकी  न  ली

 जांच  जोकि  खेता  के  काबिल  हैँ  ।

 राज  की  सामाजिक  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है  जिसमें  मीठी  भर  उद्योगपतियों  की

 mit  ध्यान  दिया  जाता  है  ate  किसान  कौर  मज़दूरों के  हितों  के
 प्रति  अवहेलना  बरती  जाती

 में  यहां  सदन  में  यह  कहें  बगर  नहीं  रह  सकता  कि  art  किसानों  के  हित  को  दृष्टि

 में  नहीं  रक्खा  जाता  में  चाहूंगा  कि  किसान
 की

 जमीन  एक
 तो

 उससे  ली  ही  न॑  जाये

 प्रौढ़  नगर  देश  और  जनता  के  हित  में  उसको  लेना  नितान्त  भा वस् यक  हो
 तो

 बाजार
 भाव

 मे  काफ़ी  ज्यादा  दाम  देकर  ली  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  गया  है
 ।

 sit  बालमीकी  में  केवल  एक  मिनट  कौर  चाहता  .  .  विशेष  बात  मुझे  कहनी

 है

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त

 हो  गया  ब  अपना  भाषण

 समाप्त  करें

 ay  राम  सेवक  यादव  :  उपाध्यक्ष  कमी  ao  के  सम्बन्ध  में
 यह  जो  मौजूदा

 संशोधन  विधेयक  सदन  में  उपस्थित  है  उसका  खासतौर  से  उस  की  जो  धाराएं  २  परोही

 रे  उनका  में  विरोध  करता  हं  ।

 pra  अंग्रेज़ी  में



 क
 ्

 क
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 थ
 ह
 ee  सद  सदर  के  लस  दुखा-या

 र
 ते

 दिस
 काउस

 था  कि  जनहित में  भूमि  ले  ae  फिर  कल  कारखानों  के  लिए  या  उस  से  ara  घी

 मजदूरों  के  लिए  मकान  या  अस्पताल  बनाने  के  लिए  जमीन  हासिल  की  जा  सकती

 द बह  दो  उस  के  (3  थे
 ।  तब  से  राज  तक  इन  दो  उद्देश्यों  के  अन्तर्गत  याँ

 हिसाब  लगाया  आंकड़े  इकट्टा  किये  जांच  तो  सारे  aa  में  विभिन्न राज्यों  में  न  जाने  ्

 कितनी  खेती  लायक  छोटे  छोटे  किसानों  की  जमीनें  नाजायज  तौर  से  हड़प  कर  ली  गईं  कौर

 थ
 ह  इस  तरह  से  कल  कारखानेदारों  को  दे  दी  गई  ।  यह  उसमें  श्रवश्य  व्यवस्था  थी

 कि  वह  अदालत
 थ

 ह
 _

 में  जा  सकते  थे  लेकिन  श्राप  ही  सोचें  कि  १,  र
 एकड़  या

 ४
 बीघे  वाला

 किशन
 कया

 ्

 कभी  अदालत  में  जा  सकता  है
 ?

 वह  aa  अदालत  में  जाकर  चाराजोई  कर  सकता है द
 इस  तरीके  से  यह  कानन  तक  बराबर  चलत

 द  बहू  कभी  उन  के  लिए  qatar  नहीं  है  ।

 पाया  पहले  तो  हम  गुलाम  थे  ate  किसानों  के  हित  की  बात  wat  के  दिमाग

 आये  यह  चीज़  असम्भव  थी  लेकिन  श्राज  तो  शासन  सत्ता  उनके  हाथ  में  है  जोकि  अपने

 लकप्रिय  सरकार  कहते  हैं  ।  हमारे  खाद्य  मंत्री  पाटिल  साहब  कौर  यह  हमारे  नये  राज्य  मंत्रो ी

 डा०  राम  सुलग  सिंह  जोकि  कुछ  समय  पहले  इधर  बेठा  करते  थे  तब  में  कौर  में

 उन  में  बड़ा  पाता  हूं  उनके  दिमाग  में  इन  पिछले  १५  सालों  में
 इस

 कानून

 संशोधन  करने  का  ख्याल  नहीं  ar  जबकि  कितने  ही  किसान  नाजायज  तौर  से
 बेहतर

 ह
 कि  गये  और  जमीनें  छीनी  गई  ।  उनके  दिमाग  में  यह  बिलकुल  नहीं  शीराज़ा  कि  को

 आरक्षण  उस  के  दें  जिससे  कि  उनकी  जमीनें  बच  सकें ।  इस  ्  उनका  दिया

 नहीं  e
 ।

 दिमाग  गया  उनका  तब  जबकि  अभी  एक  या  दों  महीने  पहल  कानपुर  के  एव

 सम्बन्धित  उद्योगपति  इस  सदन  के  माननीय  सदस्य  हैं क
 उद्योगपति  का  मुकदमा  चला  |

 बह  भी  सत्तारूढ़ दल  के  हैं  ।  उनके  कारखाने  सम्बन्धी  जमीन  का  मामला  उठा  था  ग्रोवर  उन

 न्यायालय ने  रह  कर  दिया  |  उस  से  बचने  के  लिए  बहुत  तेजी  के  साथ  जल्दबाजी  के
 साथ

 हक  अध्यादेश  जारी  कर  दिया  गया  कौर  राज  यह  संशोधन  विधेयक  सदन के  सामने

 प्रस्तुत
 |  संशोधन  होने  चाहिएं  गर  जरूरत  उसके  विरुद्ध  नहीं  है  लेकिन  किसी

 शक  खास  मामले  को  लेकर  नगर  इस  तरह  के  संशोधन  किये  जायें  तो  इस  से  ज्यादा  श्रापत्ति

 जनक  बात  कौर  कोई  नहीं  हो  सकती  है  ।  नम्बर  दो  आपत्ति  यह  है  कि  जब  उच्च  न्यायालय

 ः  rey
 थ

 ः  ने  अपना  निर्णय  दे  दिया  शौर  प० र  पी०
 सरकार  ने  कह  दिया  था

 कि
 जमीन  को  ate

 दे  देंगे  जमीन  वापिस  नहीं  दी  गई  ।  उस  श्रद्यलती  निर्णय  सें  बचने  के  लिए  बीच  में

 लाने  किस  तरह  से  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रभावित  कर  के  ake  परसु एड  कर  के  श्रध्यादेः .
 लारी  करवाया  गया  at  ea  यह  संशोधन  विधेयक  श्राया  नतीजा  यह  है  कि  वह  जमीन

 जोकि  गलत  ढंग  से  ग्रोवर  उच्च  न्यायालय  के  आदेश  के  विपरीत  दूसरे  भ्रादमी  के  कब्जे  में  है
 at

 कानूनी  कब्जे  को  उचित  ठहराने  के  लिए  wrt  यह  कानून  प्रस्तुत  है  ।
 ः

 ore  माननीय  मंत्री  ने  सदन  को  बहुत  दिया  ae  बतलाया  कि  नियम

 आदि  बसाये  जायेंगे  भ्र  वे  सदन  के  सामने  रक्खें  जायेंगें  लेकिन  नियम  wit  उन  संशोधनों

 के  बावजूद  जो  श्री  संशोधन  दिया  गया  है  उसमें  यह  दिया  हुआ  है  :--  द

 पबलिक  परपज  att  कंस्ट्रक्शन  सम  बिल्डिंगਂ  अब  यह  इतने  ज्यादा  ऐ  बर  ह

 पैसिव  शब्द  हो  जाते  हैं  कि  इन  के  अन्दर  कोई  भी  चीज़  भा  जाती  है  ।  पबलिक  परपज

 में  अस्पताल  या  शौर  भी  किसी  प्रकार  की  इमारत  ot  सकती  है  ।  कानन  एएन

 श्र  पबलिक  परपज  के  लिए  जो  शब्द  भागने  हैं  उन  दोनों  को  साथ  जोडें  at

 ौर
 व्यापक

 हो  जाता  जब  किसी  भी  तरह  की  जमीन  ली  जा  सकती  यह  जों
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 [Sti  राम  सेवक

 नये  तरीके
 का  संशोधन  पाया  संशोधन  पर  संशोधन  श्राये  हैं  उन्होंने  विधेयक  को  न  जगने

 कैसा  गलत  स्वरूप दे  दिया  इससे  छोटे  लोगों  विशेष  कर  किसानों  को  बहुत  कष्ट  होगा
 खाद्य  मंत्री  महोदय  इस  तरह  का  संशोधन  विधेयक  लाते  जिसमें  किसानों  के  लिए  कुछ

 ग्रामीण  प्राप्त  होता  कि  खेती  लायक  जमीन  नहीं  ली  जायगी  जब  तक  कि  बंजर  कौर

 जमीन  मिलती  है  ।

 में  बाराबंकी  की  एक  मिसाल  बतलाना  चाहता  हूं  कि  एक  कारखाना  खुलने  की  बात

 &  |
 उस  जगह  एक  कारखानेदार  की  काफी  जमीन  है  ।  एक  कौर  बहुत  बड़े  आदमी  की

 जमीन  है  जोकि  दुसरे  व्यापार  भी  करते  दूसरे  दूसरे  काम  भी  करते  कई  कई  रोजी  के

 जरिए  हैं  लेकिन  उन
 की

 जमीन  न  लेकर  पैमाइश की  जा  रही  है  गरीब  किसानों की  जमीन  ।

 मुझे  खुशी  होती

 इस  तरह  का  आरक्षण  किया  होता  कि  खेती  लायक  TAT orer Sie’  नहीं  लौ
 जायगी  जब  तक  कि  ऐसे  लोग  जिनके  कि  पास  एक  से  ज्यादा  रोजगार  या  घोंघे  मौजद  हैं

 उनकी  जमीन  जब  तक  मिलेगी  तब  तक  हम  छोटे  कौर  गरीब  किसानों  की  जिनका  कि  एक  ही

 पेशा  है  उनकी  जमीन  नहीं  ली  जायगी  मझे  बड़ी  खुशी  होती  ware  इस  संशोधन  विधेयक

 में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  गई  होती
 ।

 इसी  तरह  से  किसानों  को  जमीन  का  wa  लगान  के  हिसाब  से  नहीं  बाजार  के

 हिसाब  से  नहीं  बल्कि  जिसकी  जमीन  ले  रहें  हैं  उसकी  आवश्यकता  के  हिसाब  से  देना

 श्राप  ने
 २०००

 रुपया  मग्माविजें भ्झ  की  शक्ल  में  एक  काश्तकार  को  दे  दिया  लेकिन  झ्रापको  यह

 भी  देखना  चाहिए  कि  क्या  उससे  उसकी  जिन्दगी  भर  की  रोजी  चल  जायगी  ।  लेकिन

 मुझे  प्रकासो  है  कि  इस  तरह  की  व्यवस्थाएं  नहीं  की  गई  हैं  ।  लेकिन  मालम  ऐसा  पड़ता

 है  कि  मंत्री  जी  को  ज्यादातर  पूंजीपतियों के  हितो की  रक्षा  करने  की  ही  चिंता  बजाय

 met  किसानों  की  जमीनें  लेने  के  क्या  ही  अच्छा  होता  यदि  हमारे  मंत्री  महोदय  गरीब

 आदमियों  को  बसाने  के  लिए  बाढ़  पीड़ितों  को  बसाने  के  लिए  पूंजीपतियों  के  आलीशान  मकान

 att  बंगले ले  लें  ?  खास  तौर  से  ऐसी  जगहें  जोकि  राष्ट्रीय  महत्व  की  हैं  जसे  कि  बिड़ला
 ~

 भवन  है  जहां  कि  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  के  प्राण  पखेरू  उड़े  उस  बिड़ला  भवन  सरीखे

 श्रालीदान  इमारतों  को  यदि  सरकार  स्क्वायर  कर  ले  तो  मैं  उसका  स्वागत  करता
 ?  वर्तमान

 विधेयक  जिस  रूप  में  पेश  है  मैं  उसका  स्वागत  नहीं  कर  सकता  कौर  मैं  निवेदन  करूंगा
 कि

 मंत्री  महोदय  इस  तरह  का  विधेयक  लायें  जिनमें  कि  गरीबों  के  हितों  की  रक्षा  की  समुचित

 व्यवस्था  जिसमें  किसानों  के  हित  ak  छोटे  आदमियों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सके
 ।

 att  च०  का०  भट्टाचार्य  (  रायगंज )  चूंकि  इस  विधेयक  की  wade  बारे  में

 यदि  इसे कड़ी  भ्रालोचना की गई है श्रत की  गई  है  इसे  शीघ्रता  से  पारित  नहीं  करना

 शीघ्रता  से  पास  किया  गया  तो  सरकार  को  पर  इस  का  संशोधन  करना

 सरकार  को  यह  प्रशासन  देना  चाहिए  कि  इस  विधेयक  से  गरीब  व्यक्तियों

 की
 सम्पत्ति  को  कोई  हानि  नहीं  पहुंचेगी

 ।

 fat  क्०  चे  पन्त  )  इस  विधेयक के  नियम  पर  कोई  आपत्ति नहीं  हो

 सकती ।  उद्योगों
 को

 स्थापित  करने  का  लक्ष्य  बहुत  अच्छा  है  ।  तक  मिश्रित

 ै

 हैं  an  a  सरकारी  दोर  के  लिए  भी

 अजित  करने  चाहिए ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 सादर  १८  )  भूमि  अरजन  )  विधेयक  २४३५

 भाम  को  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  ग्र ति रिक्त  ote  किसी  प्रयोजन  के  लिए  नहीं  प्रतीत

 KUT  जाएगा ?  इस  पर  ऐसी  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  इस  प्रयोजन

 कें  लिए  आवश्यकता  बढ़कर  are  कमी  को  अजित  न  किया  जा  सके  ata में  पट्टे

 बाजी  करने  वालों  को  टूर  रखा  जाए  कौर  किसान  को  युक्तियुक्त दाम  मिलें ।

 किसी  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  पर  कमी  के  ara  के  मामले  में  प्रतिबन्ध  का  लगाना

 न्यायपूर्ण नहीं  है  ।  इस  से  alate  ढांचे  में  कमजोर  से  कमजोर  कड़ी  को  हानि  पहुंचेगी  ।

 श्री  भानु प्र  काश  सिंह  उपाध्यक्ष  जो  यह  लेड  जीशान  बिल

 एमेंडमेंट  के  रूप  में  हमारे  सामने  प्राया  हे  उसपर  गम्भीरतापूर्वक  सोचने
 को

 है  |

 सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  इसको  द्वेष  घोषित  कर  दिये  जाने  के  बाद  जिस  प्रकार  से  संशोधनों

 को  यहां  पर  पर्दा  किया  गया  है  उससे  तो  ऐसा  हो  लगता हे  कि  जसे  देश  के  प्रकार  प्रजातंत्र  में

 हमारा  अविश्वास  उत्पन्न  हो  रहा  हो  ।  इसमें  प्रजातन्त्र  को  अंत  पहुंचा  रहे  ।  न्यायालयों  के

 प्रति  हमारी  जो  अवस्था  उसम  भी  हं  ।  इस  वास्ते  इस  पर  हम  गम्भीरता  से

 विचार  करना  चाहिए  कि  अगर  हमें  अपने  देना  में  प्रजाति  को  पनपते  देखना  ह  तो  क्या  इस

 प्रकार  का  कदम  हमें  उठाना  चा  हिए  अथवा  नहीं  |  जहां  तंक  में  समझ  पाया  हूं  यह  प्रथम

 अवसर  ह  जबकि  इष्ट  सेक्टर  के  लिए  इस  प्रकार  का  कोई  प्रोटेक्शन  सरकार  की  कौर  स

 दिया  जा  रहा हे  ।  जहां  पब्लिक  सेक्टर  का  प्रशन  उसके  लग्र  जमीन  एक्वायर  करने

 को  जहां  तक  सम्बन्ध  उसमें  को  कोई  राजे  नहों  हो  सकता है  ।

 उसके  लिए  तो  कोई  भी  जमीन  श्रथवा  जायदाद  एक्वायर  कर  ली  जाए  तो  कोई  आपको  कुछ

 लेकिन  जहां  तक  प्राइवेट  सैक्टर  का  सम्बन्ध  किसी  वर्ग  विशेष  का  सम्बन्ध

 इस  प्रकार  से  उसके  लिए  जमीन  एक्वायर  करना  कहां  तक  उचित  समझा  जा  सकता  है

 एसा  विषय  है  जिस  पर  आपको  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिये  ।  जहां  तक  मूझे

 मालूम  है  किसी  भी  संसार  के  wea  देश  में  इस  प्रकार  का  कोई  नियम  नहीं  है  कि  एक  a

 विशेष  के  लिए  सरकार  एक  ह कि» एजट ह  के  तौर  पर  काम  उसके  लिए  जमीन  जायदाद

 एक्वायर  करे  कौर  एक  कम्पनी  को  जो  कि  प्राइवेट  कम्पनी  उसको  दे  प्राइवेट  सेक्टर

 को  दे  दे  ।  weet  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  ऐसा  करना  जनहित  की  भावना

 से  कहां  तक  मेल  खाता  है  ।

 जिस  देश  में  ८०  प्रतिशत  से  प्रतीक  किसान  रहते  हैं  और  २०  प्रतिदिन  गेर

 किसान  लोग  वहां  पर  इस  प्रकार  का  बिल  सदन  में  लाना  भर  उसको  कानूनी  रूप

 कहां  तक  उचित  यह  में  समझ  नहीं  पाया  एक  बात
 भी

 झप  देखें
 ।

 इस
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 प्रतिशत  में  जो  पूंजीपतियों  की  संख्या  है  वह  कौर  भी  कम  है  ।  इन  २०  प्रतिशत  में  सरकारी

 नौकर भी  जाते  अन्य  नौकरी  लोग  भी  areas  इस  तरह  से  पूंजीपतियों  की  संख्या

 mie  भी  घट  जाती  है  ।  ऐसी  सरत  में  इतने  थोड़े  भ्रांतियों  के  लिए  खास  तौर  पर

 सरकार  कोई  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  कोई  इस  प्रकार  का  कानून  बनायें  यह  कहां

 लक  न्यायोचित  इस  पर  इस  सदन  को  विचार  करना  चाहिये  ।

 जहां  तक  इंडस्ट्िलाइजेदशान  का  सम्बन्ध  औद्योगीकरण का  सम्बन्ध  सरकार  के

 पास  कोझ्राप्रेटिग्ज इंडस्ट्रियल  एस्टेट  की  स्कीम्स  उनके  होते  हुए  आवश्यकता

 है  कि  किसी  प्राइवेट  कम्पनी  के  लिए  किसी  एक  पूंजीपति  के  किसी  भी  भारतीय

 नागरिक  के  अधिकारों  का  वह  हनन  उसमें  वह  दखलंदाजी  उसकी  जायदाद  को

 उसकी जमीन  को  उससे  लेकर  उस  को  पब्लिक  परपज  का  नाम

 जहां  तक  पब्लिक  परपज  का  सम्बन्ध  में  मानता  हूं  कि  हमारे  देश  में  औद्योगीकरण

 की  बड़ी  भारी  भ्रावश्यकता  है  कौर  वह  होना  चाहिये
 ।

 हम  को  हर  चीज  बहुत  बढ़ी  मात्रा

 1800(A1)



 २४३६  aft  अ  विधेयक  3  9  ',  2  ERD

 भानुप्रताप

 में  विदेशों  से  ara  करनी  पड़ती  है  ake  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  उन  चीजों  को

 अपने  देश  में  ही  तैयार  at  लेकिन  जैसी  की  कई  माननीय  सदस्यों  ने  भ्राशंका  प्रकट  की

 भय  प्रकट  किया  है  कि  हर  चीज  को  पब्लिक  परपज  का  नाम  दे  कर  किसी  की  जमीन

 भ्रथवा  जायदाद  को  ले  लेना  खतरनाक  होगा  ।  पब्लिक  जहां  तक  केवल  सरकार  के

 द्वारा  कोई  उद्योग  चलाने  का  सम्बन्ध  या  कोई  प्राय  प्रकार  के  काम  को  हाथ  में  लिए

 जाने  का  सम्बन्ध  का  उपयोग  उचित  हो  सकता  ह  लेकिन  प्राइवेट  सैक्टर  के  लिए  जमीन

 लेते  पब्लिक  परप
 का

 हवाला  इसके  बहुत  ही  खतरनाक  परिणाम  निकल  सकते

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  oat  यह  झाइवासन  देने  केਂ  लिए  तैयार  हों कि

 भ्रमर  किसी  प्राइवेट  कम्पनी  के  लिए  पब्लिक  परपज  का  नाम  दे  कर  कोई  जमीन  एक्वायर

 की  जाएगी  तो  उस  कम्पनी  को  जो  प्राफिट  होगा  उसका  ey  हिस्सा  कर  के  रूप में

 ले  लिया  जायगा  कौर  उसको  पब्लिक  के  हित  में  इस्तेमाल  किया  नागरिक  कामों  में

 उसका  इस्तेमाल  किया  जाएगा  तो  इस  पर  भी  विचार  कर  स्वीकार  किया  जा  सकता

 है  ।

 राज  देश  की  जनता  में  तथा  यहां  बैठे  हुए  माननीय  सदस्यों  के  दिमागों  में  भी  ऐसी

 आशंका  है  कि  पूंजीपतियों को  बढ़ावा  दे  कर  किसी  प्रकार  से  उनको  देश  पर  हावी  करने  का

 मार्ग  जा  रहा  है  ।  इसलिए  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वाइफ  शुभ  नाट

 लोनली  बी  चेस्ट  बट  वी  एबी  सम्पादन  इसलिए  में  कांग्रेस  पार्टी  से  कहना  चाहता

 हूँ  कि  उसको  अपने  मेम्बरों  को  इधर  या  उधर  जिस  तरफ  भी
 वे

 चाहें  बोट  देने  की  फ्रीडम
 देनी  चाहिये

 खाद्य  तया  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  wat  (To  राम
 :

 बिल्कुल  फ्रीडम  है

 भोर  मध्य  प्रदेश  मैंतो  थी  ही  ।

 श्री  भान  प्रकाश  इस  चीज  को  बोट  are  नो-कॉन्फिडेंस  न  समझ  कर  सही  मानों

 में  सदस्यों  को  कंपनी  इच्छा ग्र ों  को  व्यक्त  करने  का  भ्र वसर  यही  मेरी  प्रार्थना  है

 श्री  राधेलाल  व्यास
 :

 अभी  तक  जो  कानून  हमारे  देश  में  उसमें हम  परिवर्तन  करने

 उससे  कुछ  आगे  बढ़ने  की  बात  सोच  रहे  wit  तक  तो  ऐसे

 यह  भ्रंग्रेजों  के  जमाने  से  चला  झरा  रहा  हे  कि  किसी  कम्पनी  के  लिए  जब  तक  कि  उस

 कम्पनी  के  कमंचारियों  के  मजदूरों  के  लिए  रहने  के  मकानों  के  या  उनके

 के  लिए  या  किन्हीं  दूसरे  कामों  के  लिए  जमीन  की  जरुरत  न  हो  तब  तक  वह  नहीं

 की  जा  सकती  थी  ।  किसी  कम्पनी  के  लिए  या  कोई  कारखाना  कायम  करने  के  लिये

 जमीन  एक्वायर  नहीं  की  जा  सकती  थी  ।  इस  कानून  के  होते  हुए  भी  कुछ  awa  ने  पुराने

 जमाने  में  काफी  अन्याय  जबदेस्ती  लोगों  की  जमीनें  ले  लीं  पौर  उसका  परिणाम  यह

 हुआ  कि  जिस  समय  हमने  संविधान  जिस  समय  हमने  कांस्टीट्यूशन  बनाया  तो  उसमें

 एक  भाटिया  ३१  रखा  ae  उसम  खास  तौर  से  रहे  प्रवाह  किया  गया  कि  कोई  भी  जमन

 हासिल  नहीं  की  जाएगी  जब  तक  कि  वह  पब्लिक  परपज  के  लिए  न  जब  कुछ  रियायतों

 में  कम्पनियों  के  लिये  जमीनें  एक्वायर  की  गईं  ate  मामला  हाई  कोट  सुप्रीम  कोर्ट  में

 गया  सुप्रीम में  यह  निर्णय दिया  गया  कि  इस  तरह  से  जमीनें  हासिल  नहीं  की  था

 सकती  हैं  ।

 amt  कई  राज्यों  में  होड  लगी  हुई  है  कि  वे  धन  झपने  यहां  ज्यादा  से  ज्यादा

 बांधों
 को

 बुलायें
 ौर

 उनको  वहां  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहित करें  ।  उनको
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 ऐसी  ज  वे  दे  रही  हैं  उनको  वहां  पर  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन

 का  काम  देंगी  ।  उद्योगपति  भी  जहां  कहीं  जाते  हैं  कहते  हैं  कि  हमें  तो  राजस्थान  में  ama

 ज्यादा  सहूलियतें  मिल  रही  फलां  जगह  ज्यादा  मिल  रही  झ्रापके  यहां
 तो

 कोई

 सहूलियतें  ही  नहीं  हैं  ate  areal  चाहिये  कि  ate
 भी

 ग्रीक  अट्रेक्टिव  टम्जें  श्राप  हम  को

 दें  ।  इस  तरह  से  वे  सरकारों  पर  प्रेशर  डाल रहे  दवाब  डाल  रह ेहैं  कि  वे  उनको  अधिक
 से

 अधिक  सुविधायें  दें  att  उसी  का  यह  परिणाम  है  कि  हमारे  माननीय
 मंत्री

 जी  पर  यहां  भी

 प्रेशर  पड़  गया  है  कौर  उस  दवाब  में  श्री  कर  ag  इस  बिल  को  यहां  ले  जाए  में
 समझता

 हूं  कि  उसी  दवाब  में  or  कर  उन्होंने  इस  विधायक
 को

 यहां  उपस्थित  किया  है  wie
 प्राग

 इसके  क्या  परिणाम  निकलने  वाले  इसका  अन्दाज़ा  राज  नहीं  लगाया  जासकता  है
 ।  फिर

 बहुत  सी  ऐसी  बातें  हैं  जिन  पर  oe  विचार  कर  लेने  की  जरूरत  पन्त  जी  ने  झ्र भी

 बताया  कि  कोई  देखने  वाला  नहीं  कोई  इस  पर  बिचार  करने  वाला  नहीं  है  कि  किसी

 कम्पनी  के  लिए  कितनी  जमीन  ली  जा  रही  है  कौर  उसको  शरमन  में  कितनी  जमीन  की

 श्रावइ्यकता  है  ।  कम्पनी  एक  प्लान  te  कर  देती  है  प्रौढ़  कह  देती  है  कि  हम  को  दो  हजार

 बीघे या  चार  एकड़  चाहिये  site  जो  तहसीलदार  या  कलेक्टर  होता  ये
 मिल

 कर  के

 नोटीफिकेशन  कर  देते  हैं  कि  इतनी  जमीन  उसके  लिए  एक्वायर  की  जाती है  ।  कोई  देखने

 वाला  नहीं  है  कि  झाया  इस  सब  जमीन  की  उसको  जरुरत  है  या  नहीं  है  ।  जब  तक  इस  चीज

 की  व्यवस्था  न  कर  दी  जाय  कि  कितनी  जमीन  वास्तव  में  कारखाना  लगाने  के  लिये

 wit  ब्या  पास  कोई  ऐसी  जगह तो  नहीं  हे  जो  कि  काबिले  कारत  न  हो  कौर  जहां  पर

 कारखाना लग  सकता  शर  इसकी  जांच  कोई  एक्सपेंस  कमेटी  न  कर  ले  तब  तक  में  हूं

 कि  काश्तकार  हैं  ate  जिसकी  जमीन  ली  उसकी  रक्षा  नहीं  हो  सकती  हैं  ।

 इस  वास्ते  चीज  की  जांच  पड़ताल  करने  क  लिए  कोई  एक्सपर्ट  कमेटी  होनी  चाहिये  ।

 अभी जो  चल  रही  है  उसमें  बहुत  ही  वाइड  पावं  शभ्रधिकारियों
 को

 दी  हुई  हैं
 ।

 थे
 समझता  हूं  कि  इस  बारे  में  हमें  बहुत  जल्दबाजी  नहीं  करनी  चाहिये  a  जमीन  हासिल

 करने  का  जो  शभ्रधिकार  दिया  जा  रहा  वहू  बहुत  सोच  समझ  कर  देना  चाहिये
 ।

 यह  सही

 हैं  कि  हम  इंडस्ट्रिलाइजेदान  देश  का  चाहते  हैं  कौर  चाहते  हैं  कि  हमारे  देश  में  कारखाने

 स्थापित हों  |  लेकिन  साथ  ही  हमें  देखना  होगा कि  किसान  का  किसी  तरह  भी  तहत  न

 लोग  जिन  को  हम  नें  उनकी  जायदाद  की  सुरक्षा  की  गारन्टी  दे  रखी  है  अपने  कांस्टीट्यूशनल

 में  उसकी  शभ्रवहेलना  न  हो  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होता  है  तो  लोगों  पर  आफत  मुसीबत

 पड़ेगी  |  इस  वास्ते  जब  तक  उनके  लिए  ठीक  तरह  से  व्यवस्था  नहीं  कर  दी  जाती  है  तब

 तक  इस  तरह  का  प्राचीन  इस  में  करना  जल्दबाजी  होगी  ।  आगे  जाकर  इस  में  जो  संशोधन

 रक्खे  गये  हैं  कि  प्राइवेट  कम्पनी  को  शामिल  नहीं  किया  जा  उस  के  माने  यह  हैं  कि

 दफा  Vo  कौर  ४१,  लेंड  एक्वीजिशन  के  मातहत  किसी  भी  कम्पनी  के  चाहे

 बह  प्राइवेट  हो  या  पब्लिक  चाहे  कोई  कोआपरेटिव  सोसाइटी  हो  या  दूसरी  सोसायटी

 सिवा  उन  चीजों  के  जिन  की  डेफिनिशन  लेंड  एक्वीजिशन  एक्ट  में  दी  हुई  है  जैसे  कि

 हरएक  एम्प्लायर  के  हर  एक  aaa  के  लिये  safer  हाउसेज  के  सम्बन्ध  किसी

 के  लिये
 भी

 लेंड  एक्वायर  नहीं  की  जायेगी
 ।

 मेरे  खयाल  से  यह  चीज  पास  हो  चुकी

 फिर  भी  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  है  में  समझता  हूं  कि  इस  में  केवल  पब्लिक

 परपज ही  वे  कौर  दूसरे  जो  काम  होंगे  उन  के  लिये  इस  एक्ट  के  मातहत  जमीन

 नहीं  ली  जायेगी

 दूसरी  aa  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ज्यादा  जमीन  भी  नहीं  ली  जानी  चाहियें  ।

 रूल  afer  पावर  में  भी  इस  द्ानलन  का द्  पापा  का  AUASTS  (44 कर  दिया  जाना  चा  oa  fe  कम  से  कम
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 राधलाल

 जमीन  ली  जायगी  मेकिंग  पावर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  पास  लेकिन  आगे

 ey

 ia  abs

 पावस  ath  इसलिये  इस  में
 चीज  सम्मिलित  कर

 ली

 जानी  हँ

 दि

 ele

 परिवर्तित माने  जायेंगे  1”
 क

 कि

 ी  विद्यमान पाण्डेय  (  सल  कपूर  )  :  उपाध्यक्ष  में  तो  सर्वोच्च न्यायालय ने

 ae ee  से प्रौर इस सदन की इस  सदन  की  तरफ से  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  किसानों  के  पक्ष  fe

 वक्ष  एक  fora  an  के  दारा  iat  uu  ow  सीर  दस  Nug  काले  पाल  उर

 प  झोर
 प्रापर्टी  हुमा  है

 ।
 में  समझता हं  कि  यदि  ऐसा  निर्णय

 न  so  होता  तो  इ  दन  में

 दो
 तीन

 दिन  से  जो  बहस  चल  रही  है  वह  शायद
 न

 होती
 ।

 क
 यह  देश  समाजवादी  व्यवस्था  को  स्वीकार  कर  चुका  है  नकबजन  यह  श्रावश्यक

 है

 प
 स  |  में  जो  इतनी  बड़ी  संख्या  में  खेतिहर  लोग  रहते  हैं  किसान  लोग  रहत  ह्

 न  की  जमीनों की  रक्षा  के  लिये  कार्य  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  भी  सही  है  कि  इस

 पणि  के  काय  चल  रहे  हैं  इन  निर्माण  के  कार्यों  को  चलाने  के  लिये  उद्योग

 उत्थान  का  होना  शआ्रावश्यक  है  ।  उद्योगों  में  पब्लिक  सेक्टर  ake  प्राइवेट  सेक्टर  दोनों

 होना  भी  आवश्यक  है  ।  में  इस  के  सम्बन्ध  मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  कि
 %

 eta  सेक्टर  क्या  है  AVC  प्राइवेट  सेक्टर
 है

 ।
 इस  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधीशों  ने  काफी  विस्तृत

 नप  से  वर्णन  किया  है  कौर इस  माननीय  सदन के  सदस्यों  ने  भी  उस  की  काफी  व्याख्या की

 लकिन  संविधान  ने  जिस  रोके  से  किसानों  झर  खेतिहरों  रक्षा  प्रदान की  वह  रक्षा इस  सदन  के

 द्वारा होनी  चाहिये  |  इस  के  साथ  साथ  में  मंत्री  महोदय  को  भी  धन्यवाद  देता  हूं  कि  इतने  विरोध

 बाद  भी  उन्होंने  इस  तरह  का  विधेयक  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  है  ।  परन्तु  साथ  ही  साथ  में  एक

 rs
 atc  कहना  चाहता  हं  कि  इन  परिस्थितियों  के श्रन्तगत  उन्होंने  जो  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत

 कया  है  वह  केवल  इस  लिये  किया  है  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  निणंयकिसानों  के  पक्ष  में
 किया

 तरह  वास्तव  में  उन  के  विरोध में

 में  सदन  के  सामने  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कवल  इस  विधेयक  को  लाने  से  ही  इस  देश

 काम  नहीं  चल  सकता  किसानों  का  काम  नहीं  चल  सकता है
 मूल  कानून

 जो  रु० + ब्य ९ नल का ६८ वर्चे पूर्व

 बनाया  गया  था  उसे  अंग्रेज़ों  ने  बनाया  था  ।  वे  पूंजीपतियों  के  पोषक  सामन्तशाही के  पोषक

 ये  उन्होंने इस  कानन  को  उस  रूप  में  बनाया  था  ।  इस  लिये  जब  तक  उस  कानन  में  ८७  परि

 नहीं  जब  तक  सा  बदल कर  दूसरा  कानन  समाजवादी व्यवस्था  के  अ्रन्तगंत  नहीं  बना

 पायेगा  तब  तक  किसानों  की  जमीन का  अपहरण  करने  की  जो  बनाई  जाती  है  उस  में

 लि  aresan  ।  यह  ग्र वश्य है  कि  जो  संशोधित  विधेयक लाया  गया  है  उस  से  कुछ  परिवर्तन
 थ

 ere
 |  तत  परिवर्तन से  संतोष  होता  है  लेकिन  उस  संतोष  से  किसानों  का  काम  नहीं  चल  सकता  ॥

 जिस
 स्थान  पर  पूंजीपति  अपनी  मशीनों  को  खड़ा  करने  के  अपने  कल  कारखानों  को  खड़ा  करने

 के  1-4
 लाखों  कौर  करोड़ों  रुपये  का  सामान  विदेशों  से  मंगा  सकते  वहां  नगर

 वे
 स्वयं  किसानों

 से

 बा  त्व  i HZ
 के  उन  की  जमानों

 को
 लें  तो

 होगा
 |  भ्रमर

 वे  अधिक  पैसा  देंगे  तो  किसानों

 जमानों
 के

 में  1  >  महीं  होगी  |  जिन  के  पास  खेत  हैं  उन  को  भी  इस  से  कोई लुक  न  नहीं

 होगा
 ।

 ate  द
 का  हेय  इस  सदन  के  द्वारा  कानून  के  द्वारा  होना  आवश्यक है  ।

 OO
 a
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 दो  आदमी  जब  कोई  सामान  खरीदने  के  लिये  बाजार  में  जाते  हैं  तब  बेचने  वाला  आदमी  अपनी

 इच्छा  के  अनसार  ,  प्रौर  बाजार  भाव  के  उस  सामान  की  कीमत  मांगता  है
 ।

 यदि  खरीदने

 बाला  उतना  दाम  दे  सकता  है  तो  उस  चीज  को  खरीदता है  ,  नहीं  तो  चला  है  ।  राज जो

 किसान  कुल  भ्राबादी  के  ८०
 या  ८१४  प्र  तश्त  हैं  हिन्दुस्तान  उन  का  अधिक  भाग  गरी

 ब
 ग्रामीणों

 का  है  ।  उन  की  जमीनों  को  कात  न  बना  कर  लेना  कुछ  न्यायसंगत  नहीं  मालूम  होता  है  |  हमारे  संविधान

 में  जब  हरएक  आदमी  की  जायदाद  की  रक्षा  करने  के  सिंद्धान्त  का  समावेश किया  गया  है  ,  तब  इंस

 में  माननीय सदन  का  यह  कते व्य है  कि  वह  ऐसे  कानून  बनाये  जिन से  उन  की  रक्षा  हो  सके  |

 मंत्री  महोदय  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  एक  झा मल  परिवार  वाला  विधेयक  इस  सदन  के

 सामने  प्रस्तुत  करे  ,  जिस  के  अन्तर्गत  किसानों  की  जमीनों  की  रक्षा  हो  कौर  संविधान  द्वारा  प्रतिपालि

 सिद्धान्तों  की  भी  रक्षा हो  |

 wa  में  में  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  ।  संविधान  के  अन्तर्गत  ही  ak  विधेयक  लाया  गया

 है  ।  इस  में  कोई  असंगति  नहीं  लेकिन साथ  ही  यह  भी  है  कि  जो  कानून  श्राप  बनाते  हैं  उस  क्री

 ब्याख्यान  भ्र दाल तों  में  होती  कचहरियों  के  न्यायाधीशों  के  सामने  होती  है  ।  झरोड़ा वसंस यू०पी ० यू  oq}  ०

 सरकार का  जो  मुकदमा  शना  उस  में  न्यायालय
 में  भ्र रोड़ा  के

 पक्ष
 में  ही  अपना  विचार  व्यक्त

 किया  ।  लेकिन  संविधान  ने  जिस  एक  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्माण  किया  उस  न्यायालय

 के  सामने  न्यायाधीशों  ने  उसे  भ्र संगत  माना  कौर  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  के  निर्णय  को  बदल  दिया

 एक  नथा  फैसला  दिया  ।  में  कहना  चाहता  हुं  कि  राज  हम  ्र श्राप  सब  इस  के  सामने  बैटे

 हुए  हैं  इस  लिये  मंत्री  महोदय  यहां  पर  केवल  किसानों  के  हक  वाले  विधेयक  लायें  ।  जिस

 विधेयक  का  प्रभाव  उन  लोगों  पर  पड़ने  वाला  हो  उस  को  बगैर  उन  की  मर्जी  के  न  लायें  ।

 श्रीमती  सरोजिनी  महिषी  जनता  के  हित  मेंਂ  की  जगह पर

 प्रयोजन

 ''

 शब्दों  के  रखे  जाने  का  स्वागत  करती  हूं  ।  यद्यपि  प्रयोजन
 ”

 तथा

 दूसरी  कम्पनी  में
 परस्पर

 विभेद
 का

 करना  फिर  भी  इसे  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये

 सरकार  किसी
 कम्पनी  की  तरफ से  भूमि  के  सम्बन्ध में  एजेन्ट  का  काम  नहीं  कर

 सकती ।  जो  संशोधन  किए  जाने  हैं  वे  निश्चय  ही  अधिनियम  की  प्रस्तावना  के  तदनुरूप होने  चाहिएं

 विद्यमान  विधि  की  भावना है
 site

 जिसे  संविधान के  अनुच्छेद  ३१  के  अन्तर्गत  safer

 रखा  गया  है  ।

 प्रकादावीर  शास्त्री  :  :  उपाध्यक्ष महोदय  ,  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना में  हमने

 झपने  देश  के  आधिक  विकास  लिए  जहां  कृषि  की  उपज  को  कौर  अन्य  साधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ

 aa  लिए  हैं  वहां  साथ  ही  साथ  देश  के  औद्योगीकरण के  लिए  भी  हमने  भरत  लिया  हैं  ।  पिछली जो  दो

 पंचवर्षीय  योजनाएं  प्रभी  समाप्त हुई  हैं  उन  में  यह  देखा  गया  हैकि  कृषि  उपज  को  बढ़ाने  के  लिए

 कौर  ग्रौद्योगिकरण  के  लिए  जितने  भी  साधन  है  उन  में  वापस  में  टकराव  की  स्थिति प्र  तक  नहीं

 art  ।
 यह  पहली  ही  स्थिति

 है  जब  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  शुभारम्भ  होने  जा  रही

 उस  के  पहले  कदम  पर  ही  एक  ऐसा  विधेयक इस  सदन  में  उपस्थित  किया  गया  है  जिस में  वापस में

 टकराव  की  श्रीलंका  है  ।

 में  बड़ी  नम्रता  से  इस  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार
 की

 कुछ  ऐसी  प्राप्त

 wet  धीरे  पड़ती  चली  जा  रही  है  कि  सामान्य  निर्वाचनों के  बाद  जो  पहला  वर्ष  होता  है  उस  में

 ot  विधेयक  उपस्थिति  किये जाते  या  जो  टैक्स  लगाए  जाते  हैं  वे  ऐसे  होते  हैं  जो  सामान्य  जनता

 के  कन्धों पर  भ्रमित  बोझ  बनें  ।  उसी  आधार  पर  इस  विधेयक को  सामान्य  निर्वाचनों  के  oe

 मूल
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 उपस्थित  भी  किया  गया  जिसका  सामान्य  विशेषकर  कृषकों  के  जीवन  पर  जो

 प्रभाव  वह  भयंकर  होगा  ।  यह  मेरा  झपना  अनुमान  है  और  में  ने  कई  स्थानों  पर  इस  प्रकार

 haa  भी  देखे हैं  ।

 wy  हरिद्वार के  निकट  एक  बहुत  बड़ा  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स का  कारखाना  ,  बनने जा  रहा  हैं

 जिस  के  लिये  भूमि  उपलब्ध  करने  में  दस  पन्द्रह  गांवों  को  उजाड़ा  जाएगा  |  पिछले  दिनों  जब  में  उस

 झर
 गया  तो

 किसानों
 के  प्रतिनिधि  मेरे  पास  are  ate  उन्होंने  झ  सारा  हाल  बताया

 |
 उन्होंने

 सरकार  को  कई  ज्ञापन  भी  इस  विषय  में  दिए  हैं  कौर  एक  ज्ञापन  उन्होंने  मुझे  भी  दिया  है  ।

 में  ने  स्वयं  वहां  जाकर  ्य  आ्रांखों  से  उसे  देखा  भी  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  मुझे  यह  देख  कर

 ग्रा इच थें  हुमा  कि  जिन  दस  पन्दरह  गांवों  को  उजाड़  कर  यह  कारखाना बनाया  जाएगा  पौर  जिसका

 हजारों  किसानों  के  परिवारों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ,  उन्हीं  गांवों  के  समीप  उसी  जमीन  से  लगता  sar

 एक  बहुत  बड़ा  फार्म  जिस  में  दूर  जाने  की  भी  श्रावव्यकता नहीं  है  उस  जमीन  पर  क्यों यह

 कारखाना  नहीं  बनाया  जाता  ।  लेकिन  वह  एक  मिनिस्टर  का  है  श्र  हमारी  सरकार

 की  यह  नीति  बनती जा  रही  है  कि  वह  जब  भी  हाथ  डालती  है  तो  गरीब  निधन

 व्यक्तियों पर  हाथ  डालती है  ,  सम्पन्न  व्यवित्तयों  को  स्पर्श  नहीं  करती

 यह  है  कि  वे  जिन  गांवों  को  उजाड़  कर दूसरी बात  जो  में  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं

 उनके  स्थान  पर  यह  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  का  कारखाना  बनाया  जा  रहा  उसके  ही  बगल  में  उत्तर  प्रदेश

 की  सरकार  ने  सडक  बनाने  के  लिये  जमीन  ली  है  ak  उसका  कम्पेन्सेशन दिया  है  ।  उस  कम्पेन्सेशन

 में  प्र जो  कम्पेन्सेशन हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  कारखाने के  लिये  ली  गयी  जमीन  के  लिये  दिया  गया  है

 बहुत  बड़ा  अन्तर  है  ।  तो  उन  किसानों  का  कहना  है  कि  हमको  उसी  हिसाब  से
 अपनी

 जमीन  का

 मुआवजा  दिया  जाये  जिस  हिसाब  खे  कि  उस  जमीन  का  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  दिया
 था

 जो
 कि

 सडक  के  लिये  ली  गयी  ware  ऐसा  भी  नहीं  किया  जाता  इस  जमीन  के  बगल  में  जो  खाली

 जमीन है  वह  हमको  दे  दी  अगर  ऐसा  भी  नहीं  किया  जाता  है  तो  बजाय  कि  इन

 गांवों  को  उजाड़ा  जो  एक  बेडा  फार्म  इस  जमीन  के  निकट  है  उस  पर  यह  कारखाना  बना

 har  जाये  ।  लेकिन  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  सरकार  निर्धन  गरीब  अ्रादमियों  पर  ही  हाथ

 डालती  है  ate  उसी  पृष्ठभूमि  में  यह  विधेयक  भी  इस  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  किया  गया
 है

 ।

 विधेयक  उसको  थोड़ा  नरम  दिखाने  के  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  की  भी  चर्चा  की

 गयी  है  कि  उनके  बनाने  के
 लिये

 भी  इस  प्रकार  की  भूमि  एक्वायर
 की

 जायेगी  शौर  उस  भूमि  पर

 प्राधिकार  किया  जायेगा  ।  लेकिन  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कृषि  मंत्री  महोदय  सदन  को  यह

 भ्राइवासन  देंगे  कि  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  के  लिये  जिन  कमियों  पर  ata  किया  जायेगा  उन

 किसानों क  उन  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  में  क्या  भाग  या  जिस  कारखाने  के  लिये  उनकी ala

 ली  जायेगी उस  कारखाने  में  उनका  क्या  भाग  होगा  जिससे  कि  वे  परिवार का

 सुख  के  साथ  पालन  कर  सकें
 |

 लेकिन  इस  प्रकार  का  कोई  श्राइवासन  इस  बिल  में  नहीं  है
 ।

 दूसरी  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  जब  हम  तंत्र  शासन  बनाते हैं  तो  जनतंत्र की  दुहाई  देते  हैं

 कौर  समाजवादी  समाज  रचना  का  नारा  भी  लगाते  हैं  ।  लेकिन  क्या  कृषि  मंत्री  अपने  हृदय  पर  हाथ

 रख  कर  कह  सकते  हैं  कि  यह  विधेयक  समाजवादी  समाज  रचना  में  सहायक  हो  सकता  है
 और

 इससे

 जता  की  TATA
 का  निरादर  नहीं  होगा  ।  परसों  से  इस  विधेयक  के  संबंध  में  चर्चा  हो  रही  है  ।  मैंने

 सुना  है  कि  जहां  कृषि  मंत्री  महोदय  कौर
 विषयों के  ज्ञाता  हैं  वहां  जन  भात्रनाध्रों  के  भी

 है  |  यदि  वह  जन  भावनाओं  का  सचमुच  करते  हैं  तो  जो  विचार  इतने  सदस्यों  के  मस्तिष्कों

 से  निकले  हैं  उनको  देखते  हुये  इस  विधेयक  को
 भविष्य

 के
 लिये  स्थगित

 कर
 यदि  इतने
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 को  सुनने  के  पश्चात  भी  कौर  इतने  सदस्यों के  विचारों  को  जानने  के  पश्चात  भी  वह  इस

 विधेयक को  स्वीकृत  कराते हैं  उपाध्यक्ष  श्राप  मुझ  इन  दादों के  कहने  की  आज्ञा  दें  कि

 की  भावनायें  इससे  निकल  जायेंगी  ate  केवल  तंत्र  की  भावना  इसमें  रह  जायेगी  प्रो  जो

 वासन  तंत्र  मात्र  बन  कर  चलाये  जाते  हैं  वे  निरंकुश  होते  हैं  प्रौढ़  किसी  देश  के  लिये  fata

 वासन  सुख  का  कारण  नहीं  हो  सकता
 ।

 इसलिये  मैं  बड़ी  नम्रता  से  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  इस  विधेयक  को  पास  कराने  में  जल

 साजो  से  काम  न  लिया  जाये  कौर  जनता  को  राय  जानने  के  लिये  इसको  प्रचारित  किया  जाये  कौर

 za  समय  इस  विधेयक  को  स्थगित  किया  जाये  ।

 थी  '1०  शिन  पण्डया  (  )  उपाध्यक्ष  कल  कौर  इसके  पहले  दिन  as  ऐववीजीशन

 अमिंडमेंट  बिल  पर  जो  बहस  हुई  उससे  में  इस  नतीजे  पर  पहुंचा  हूं  कि  एक  इस  प्रकार की  धारणा

 कुछ  जा  रही  है  या  बनती  गई  कि  शभ्रानरेबुल  मिनिस्टर  एंड  एग्रीकल्चर  कुछ

 लिस्ट  ak  इंडस्ट्रीज  लिबास  की  मदद  करने  के  लिये  ag  विधेयक  लाये  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  जितने

 आइडियाज  a  सैंटोमेंट्स  किसानों  के  एग्रीक्लचरिस्ट्स के  लिये  इस  हाउस  के  आनरेबल

 मेम्बरान  को  तरफ  वे आये  उन  से  ज्यादा  पाटिल  साहब  ने  जो  फड़  एंड  एग्रीकल्चर मिनिस्टर  हैं

 अपने  Jo~3Y  वर्ष  के  सार्वजनिक जीवन  जिसमें  २०  वर्ष में  जानता हूं  कि  उन्होंने उनके  लिये

 कई  हैं  ।  जहां  किसानों  के  हित  की  बात  जहां  किसानों  के  लेंड  की  बात  एग्रीक्लचर के  eras

 मेंट को  बात  उन  सब  से  उनका सीधा  संबंध  सोधे  हृदय  से  संबंध  है  कौर  उस  तंत्र  से  भी  संबंध

 gl  दोनों  से  उनका  संबंध है  ।  राज  जिस  टेक्निकल  टर्मिनौलोजी के  आधार  पर  मिनिस्टर साहब

 को  यह  सब  बात  सुननी  पड़  रही  है  कौर जो  एक  हाहाकार मचा  हम्ना है  में  समझता हूं  कि  उनकी

 आत्मा  को  इससे  जरूर  पहुंच  रहा  यह  कोई  प्रकेले  पाटिल  साहब  का  डि सी शान  नहीं

 है  जोकि  यह  विधेयक  सदन  में  पाया है  ।  यह  तो  कैबिनेट  का  डिसीजन  है  गवर्नमेंट  ऐज  ए  होल  का

 डिसोशन है  ।  जिस
 अडिग  झर  जिस  टमिनाल्जी  पर  सुप्रीम  ate  का  डिसीदान  gar  उससे  ६८  वर्ष

 के  इतिहास का  एक  नया  नमूना  हमारे  सामने  आया ।  में प्रापसे  कहना  चाहता  हूं  कि  cats

 नामी  में  ग्राम  arg  को  इंडस्ट्रियल  उद्योग  को  बढ़ाना  है  जैसा  कि  आपने  का  सिद्धांत  स्वीकार

 किया तो  में  ग्रुप  से  कहता हुं  कि  यह  चिन्ता तो  उनको  होनी  चाहिये  उस  मिनिस्टर  को  होनी  चाहिये

 जो  कि  लाइसेंस  gag  करते  हैं  श्नरौर  जिन्होंने  कि  प्लानिंग  बनाई  है  ।  इंडस्ट्रीज  के
 संबंध

 में
 जितना

 पाटिल  साहब  को  क्रिटिसाइज  किया  गया  है  जाहिर  है  कि  कोई  ताल्लुक  उनसे  नहीं  जाता  है
 ।

 ताल्लुक

 amine  सिर्फ  लैंड  लैंड  इम्प्रूवमेंट  के  संबंध  के  हित  के  संबंध  में  जैसे  कि  फर्टिलाइजर

 पानी  हैया  उनकी  चकबन्दी  है  ।  मैँ  समझता  हूं
 कि

 उन्होंने  इस  बारे  में  जितना
 किया है  वह  बहुत

 तारीफ की  बात  है  ।

 जहां तक  देश  के  औद्योगीकरण की  बात  है  एक  बात  यहां  बिलकुल  स्पष्ट  हो  जानी  चाहियें
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  चाहे  प्राइवेट  सैक्टर  हो  ak  चाहे  पब्लिक  सैक्टर  Gis  यां  तक  उद्योगीकरण
 का

 संबंध  वहां  तक  कोई  फर्क  नहीं  जहां तक  परपज  का  संबंध है  वहां  कोई  अन्तर  नहीं  है  रखता

 परसन का  अन्तर  हो  सकता है  ।

 अगर  यह  हाउस  समझता  है  कि  प्राइवेट  क्टर  के  ea  इंडस्ट्रीज  उनमें  मुनाफा

 खोरी  उनमें  भ्रष्टाचार है  वह  देश  की  सेवा  नहीं  कर  सकतीं  तो  इस  सदन  को  इन  उद्योगों  के

 राष्ट्रीयकरण का  अधिकार  है  ।  उसके  लिये  एक  बिल  यहां  ara  चाहिये  ।  वह  बिल  जिस  दिन  we

 बह  दिन
 इस

 देश  के  लिये  cat  दिन  होगा  जबकि  हम  यह  फैसला  करेंगे  कि  हम  सोशलाइजेशन

 चाहते  इंस्ट्रयिलाइजेशन  चाहते  हैं  ait  हम  नेशनलाइजेशन  चाहते  हैं
 ।

 हम  जनता  के  हित
 में

 यह  सब  करना  चाहते
 हैं

 किसी
 प्राइवेट  इंटरप्नाइज

 किसी
 प्राइवेट  परसन  या

 फैमिली  को
 यह
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 अधिकार  नहीं  होगा  कि  वह  इंडस्ट्रीज  चलाये  कौर  मुनाफाखोरी  करे  ag  दिन  इस  देश  के  लिये  एक

 मुबारक  दिन  होगा  ।  लेकिन  जब  तक  यह  स्थिति है  कि  बाप  cats  इकोनामी  में  प्राइवेट  सैक्टर

 को  राष्ट्र  देते  हैं  लाइसेंसेज  देते  प्राइवेट  कम्पनीज  ie  प्राइवेट  सैक्टर  का  जो  इनवेस्टमेंट  है

 करीब  करीब  OX  परसेंट  या  तो  पब्लिक  का  है  या  सरकार का  है  ।  यह  इम्पोर्ट

 लोन  कौर  इक्विटी  शेयसं का जो का  जो  पैसा  भ्राता  है  वह  सरकार  से  भ्राता  है  ग्रोवर  वह  इसलिये  शायद

 भ्राता है  कि  प्लानिंग  का  एक  टार्गेट  मीट  करना  चाहते हैं  ।  प्लानिंग  में  जो  श्राप  उत्पादन करना

 चाहते  हैं  प्रौढ़  जो  एक  सिविलाइज्ड सोसाइटी  बनाना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिये  दो  ही  लॉजिकल

 प्रोसेस  हैं  एक  तो  मैकेनिकल  प्रोसेस  ae  दूसरा  बाइलौजिक्ल  प्रोसेस है  |  we  बाइलौजिवल  प्रोसेस

 तमाम
 खेती  के

 संबंध
 में  भ्राता  है  wie  मिर्कीनिक्ल प्रोसेस  इंडस्ट्री  में  भ्राता  है  i  एक  तरफ  इंडस्ट्रीज

 की  भी  दुहाई  देते  हैं  प्रौढ़  दूसरी  तरफ  खेती  भी  चाहत ेहैं  ।  जब  इस  टेकनिकल  टर्मिनात्जी  से  यह

 अन्तर  पैदा  ea  यह  मतभेद  पैदा  हुजरा  तो  वहां पर  किसी  एक  इंडस्ट्री का  नाम  लेते  में  तो  कहूंगा

 कि  इस  हाउस  में  esterases  के  खिलाफ  जो  सैंटीमेंट  एक्सप्रैस  किया  गया  है  अगर  यह

 ठीक  है  तो  मैं  झ्रानरेबुल wear  से  निवेदन  करूंगा  कि  प्राइवेट  सैक्टर को  खत्म  करने के  लिये

 एक  बिल  जल्द  लाना  चाहिये  |  अगर  प्राइवेट  सैक्टर  को  बाप  नहीं  चाहते  कौर  यह  सदन  नहीं  चाहता

 तो  एक  बिल  ले  इस  सैक्टर  को  खत्म  ही  कर  दीजिये  |  परपज  हमारा  इंडस्ट्रियलाइजेदान

 का  परपज  हमारा  शभ्रौद्योगीकरण  का  है  नब  समझते  हैं  कि  पसंद  ठीक  नहीं  हैं  तो  उनकी

 संख्या तो  कम  है  उसका  इलाज  के  पास  यह  सुप्रीम  कोटे  ला  मेकिंग  बॉडी  है  कौर विद  वन

 स्ट्रोक  प्राण  पैन  उसका  फैसला  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  नगर  का  परपज  देश  के

 करण  का  नहीं  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इसको  चेंज  कर  दिया  जाय  ।

 मैं  जिस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चुन  कर  कराया  हूं  वहां  केवल  खेती  होती  है  जिस  का
 कि

 नाम  गुना

 है  दो  रा  मटीरियल  होते  हैं  एक  भूसा  श्र  एक  ग्रास  ।  यह  दोनों  करीब  करीब  बेकार  जाते  हैं
 |

 मुझसे  लोगों  ने  कहा  कि  यहां  पर  कोई  इंडस्ट्री  लाइये  ।  मैंने  की  ।  मैंने  बम्बई  के  मित्रों से  कहा

 भूपाल  के  मित्रों  से  कहा  कि  भाई  ऐसा  रा  मैटीरियल  जो  यहां  पर  एवेलबुल  हैं  प्यार  उसकी
 नाप

 इंडस्ट्री  ला  सकते  हैं  तो  लाइये  ।  हमारे  लड़के  जोकि  कालिजों  से  निकलते हैं  चूंकि  गांव

 इंडस्ट्रीज नहीं  हैं  इसलिये  वे  लड़के  शहरों  की  तरफ  गांवों  से  दौड़ते  नौकरी  के  लिये  दौड़ते  हैं
 ।

 हर  एक  प्राद म  यह  चाहता  है  कि  चीज  उसके  बहुत  नजदीक  जहां  वह  रहता  है  जहां  उसका  गांक

 है  वहां  इंडस्ट्रीज भी  हो  ।  इसलिये  जहां  देवा  को  इंडस्ट्रियलाइज  करने  की  बात  है  वहां  पढ़ें  लिखे  लोगों

 को  नौकरी देने  की  भी  बात  है
 ।
 मैं  हर  एक  श्रानरेबुल  मेम्बर  के

 उस
 सेंटीमेंट

 की  गिर
 करता  हूं

 शिकार

 मैं  भी  चाहता  हूं  कि  जितनी
 भी  प्रौफेटेयरिंग या  एक् सप्लाय टेशन राज  चलता  है  वह  कतई  बन्द  हो  ।

 समाजवादी समाज  की  रचना  हम  करना  चाहते  हैं  तो  यह  होना  जरूरी  है  ।  बेशक  यह  सारे

 सिद्धांत  जो  नैसर्गिक  सिद्धांत  मानवीय  सिद्धांत  fate  इंसानियत  को  ऊपर  उठाने  की  बात  है  ।  में

 चाहता  हूं  कि  यह  प्राफिटियेरिंग  बन्द  होनी  चाहिये  शर  तमाम  करप्ट  प्रैबिटसेज  बन्द  होनी  चाहियें  |.

 अगर  ara  चाहते  कि  हिन्दुस्तान  इंडस्ट्रिलाइजेशन  की  रेस  में  पीछे  न  श्राप  सारी

 चीजें  चाहते  श्राप  प्लान  भी  चाहते  कपड़ा  भी  चाहते  पंखा  भी  चाहते  मकान

 भी  बनाना  चाहते  हैं  at  da  पर  कम्युनिकेशंस भी  चाहते  हैं  कौर  झा  में

 सलाइजेशन  चाहते  हैं  तो  शासकों  एफ  महज  ede  के  ऊपर  नहीं  जाना  किसान

 के  साथ  जितनी  हमदर्दी ara  को  हो  सकती  है  वह  सब  को  हो  सकती  है  ।  अगर  किसान

 की  एक  इंच  जमीन  ली  जाती  है  तो  बेशक  उसे  उचित  मुआवजा  मिलना  चाहिए  ।  नें तो

 झानरेबुल  मिनिस्टर  से  निवेदन  करूंगा  कि  काम्पैंसेशन  एक  मुक्त  न  दिया  जाकर  लीज
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 पर  दिया  जाय  ।  अब  चाहे वह  CQ  वर्ष  का  २००  वर्ष  का  हो  या  २५०  वद  का  छ

 लेकिन  मुआवीया  लीज  सिस्टम  पर  बेस्ड  हो  ताकि  उसको  एक  कंटीनुएल  सोधे  आफ
 इनकम

 मिलती  जाय  |  हो  सकता  है  कि  एकदम  मुआवीया  wae  उसको  दिया  जाये  तो  उसका  पेसा

 खर्चे  हो  जाय  wit  बाद  में  उसे  मसीबत  का  सामना  करना  पड़े  क्योंकि  उसके  पास  खेती

 के  प्रभावी  दूसरा  कोई  धंधा  होता  नहीं  है  ।  उसको  लीज़  की  बेसिस  पर  मुआवजा  मिलना

 चाहिए  ताकि  किसान  की  जमीन  जोकि  इन  दी  नेम  खौफ  इंडस्ट्री  जाती  है  शौर  इन  दी

 नेम  at  डेवलपमेंट  जाती  है  तो  ऐसा  तो  न  हो  कि  उसकी  एकोनामिक  कंडीशन  कोलैप्स

 हो  जाये  उसके  बालबच्चे  दुखी  हो  जां  दें  ।  में  निवेदन  करूंगा  कि  जो  लैंड  स्क्वायर

 हो  जिस  किसान  से  श्राप  इंडस्ट्री  के  लिए  लें  तो  उसको  श्राप  ्रालटरनेटिव  लैंड भी  दें

 अ्रालटरनेटिव लैंड  हो  वहां  उस  किसान  को  बतौर  मुझ्नाविजे  के  दे  दिया  जाय  लाज  क
 ae

 साथ

 साथ  ग्रालटरनेटिव  लैंड  भी  उनको  दिया  जाये

 wa  यह  बिल  तो  पास  होगा  ही
 ।

 जेसा
 कि

 हाउस  की  मंशा  है  एक  sare  में  कहा  गया

 है  कि  यह  अधिग्रहण  प्राइवेट  कम्पनी के  लिए  नहीं  करेंगे  ठीक  बात  कही  यह

 इसलिए  कहा  गया  है  कि  प्राइवेट  कम्पनी  बहुत  बड़ी  हो  सकती  है  इसलिए हमने  उसको

 साफ  कर  दिया ।  हम  ने  कहा  है  जो  इंडस्ट्री  वैलेंस शीट  लेकर  पब्लिक के  सामने

 जाती  है  जिसके
 कि

 लिए  हमारे  पास  हक  है
 कि

 हम  उसको  ऐग्जामिन  कर  स्क्टनाइज

 कर  सड़क
 उस  पब्लिक  कम्पनी  को

 हमने  लिया  है  लेकिन  प्राइवेट  कम्पनी  बड़ी  होते  हुए  भी

 उसको  हमने  इस  के  अंदर  शामिल  नहीं  किया  है  |
 इस  सिद्धान्त  को  हमने  स्वीकार  किया

 में  श्री  पाटिल  साहब  को  इसके  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के  टर्मिनात्जी  के  बारे

 में  ज  देने  जो  एक  स्थिति  पैदा  हुई  उसको  sea  करने  के  लिए  वह  बड़े  साहस  के

 साथ  यह  बिल  लाये  ।'  वह  भी  चाहते  हम  भी  चाहते  हैं  ate  सारा  देश  भी  यही  चाहता

 है  कि  देश  में  एग्रीकल्चर  भी  बढ़े  कौर  इंडस्ट्री  भी  बढ़े  ।

 श्री  जसवन्त  :  उपाध्यक्ष  इन  पिछले  दो  दिनों  में  हुई  बहस  के  दौरान

 भूमि  ast  संशोधन  बिल  के  सम्बन्ध  में  काफी  माननीय  सदस्यों  ने  at  oot  राय  बताई

 इस  बिल  के  अंदर  पाटिल  साहब  ने  कहा  है  कि  उद्योग  धंधों  के  लिए  ज़मीन  हासिल

 करने  में  जो  कठिनाई  पेश  at  है  उस  कठिनाई  पर  काबू  पाने  के  लिए  इस  संशोधन  बिल

 को  लाया  गया  है  ।  मगर  जो  उद्योगपति  इंडस्ट्रीज़  कायम  करने  के  लिए  जमीन  की  सांग

 करते  मैं  समझता  हूं  कि  राजधानी  में  उन  का  हैड
 wife

 होना  ज़रूरी  बहुत  सारे

 उद्योगपतियों  के  हैड  अाफिस  राजधानी  में  ही  रहते  लेकिन  उन्होंने  कोई  ऐसी  मांग  कभी

 नहीं  रखी  कि  हम  को  हैड  झ्राफिस  के  लिए  मार्केट  रेट  उस  के  ऊपर  पंद्रह  परसेंट

 के  हिसाब  से  कोई  मकान  दिलवाया  जाये  ।  में  समझता
 हूं  कि  यहां  पर  प्रोजेक्ट  कीट

 रेट  से  पंद्रह  परसेंट ज्यादा  दाम  देने  से
 भी

 जो  कठिनाई  होती  उस  के  पीछे  कुछ  अलग

 हेतु

 मैं  मानता  हुं  कि  जिस  शहर  में  कुछ  गज़  के  हिसाब  से  भूमि  बिक  रही  वहां  भूमि

 का  भाव  पांच  रुपये  a  पचास  रुपये  गज़  तक  चलता  वहां  तो  उद्योगपति  writers

 का  wet  नहीं  लेकिन  जहां  कुछ
 गरीब

 लोग  उन  की  भूमि  के  लेन-देन के  हिसाब

 रजिस्ट्रेशन  से  निकालते  हैं  भ्र  जहां  पांच  साल  का  ऐवरेज  we  गज़
 तक

 जाता  वहां  वें  एक्वीजिशन  डाल  देते  हैं
 ।  इस  प्रकार  वे  गरीबों  की  भूसी  छीनने  के  लिए

 एक्वीजिशन  के  कानून  का  फ़ायदा  उठाते  हैं
 ।
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 जसवन्त

 में  बम्बई  के  बिल्कुल  समीप  रहता  हूं  शर  मेरी  कांस्टीट्युएन्सी  भी  वही  है  ।  मैंने

 we  भी  देखा  है  कि  बम्बई  संबंध  में  तो  पचास  रुपए  गज़  का  भाव  चलता  लेकिन  बम्बई

 के  नजदीक  जो  डिस्ट्रिकट  पांच  मील  दूर  जो  खेड़ा  गांव  पांच  साल  का

 ऐवरेज सिर्फ़  पांच  जाने  गज़  तक  ara  है  ।  इस  अवस्था  में  बम्बई  का  वह  उद्योगपति

 बम्बई  की  पचास  रुपए  गज़  की  ज़मीन  को  छोड़  कर  उस  क्षेत्र  में  एक्वीजिशन  डाल  देता

 जहां  का  पांच  साल  का  ण्वेरें  केवल  पांच  गज़  तक  जाता  है  ।  कुछ  ऐसे  आफिसर

 भी  होते  जो  इस  काम  में  उन  को  सहयोग देते  हैं  ।

 माननीय  श्री  ने  कहा  कि  जब  तक  witha  तब  तक  हम  अच्छी

 पैदावार  वाली  भूमि  नहीं  मगर  ग्राम-कल  तो  यह  सिद्धान्त  नहीं  माना  जाता

 हम  देखते  हैं  कि  जिस  भूमि  में  ह्यजी  ak  ड्रेनेज  होती  जहां  लेबलिंग  करने  की  श्रावष्यकता

 होती  उस  को  alae  कर  के  2५.3  ak  फ्लैट  भूमि  पर  एक्वीजिशन  डाल  दिया  जाता

 है  कौर  ऐसी  weet  भूमि  छीन  ली  जाती  है  ।

 यह  बात  भी  देखने  में  oral  है  कि  जज  कोई  एक्वीजिशन शुरू  होता  तो  फ़ैक्ट्री वाले

 उद्योगपति  के  मेनेजर  साफ  कहते  हैं  कि  हम  सब  लोगों  को  नौकरी  fe  श्राप

 का  काम  धंघा  भ्रमणी  तरह  से  चलेगा  कौर  जिस  प्रकार  श्राप  खेती  करते  उस  से  भी  अच्छी

 ay  से  श्र  बडी  खली  से  श्राप  जीवन  व्यतीत  करेंगे  ।  आज़ादी  के  बाद  चौदह  साल  मे

 उद्योगपति  कृषकों  की  भूमि  एक्वायर  करा  के  कारखाने  स्थापित कर  रहे  हैं  ।  म  समझता  हू

 कि  इस  बात  की  जांच  पड़ताल  की  जानी  चाहिए  कि  इस  समय  ऐसे  कितने  आदमी  we

 में  लगे  हुए  जिन  की  ज़मीने  एक्वायर  की  गई  थीं
 |  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  भूमि  तो

 कर  ली  जाती  है  कौर  कुछ  भूमि  तो  सात  art  गज़  के  हिसाब  से  चली  जाती

 लेकिन  टैक्निकल  आदमी  न  होने  के
 कारण

 उन
 लोगों  से  मिट्टी  उठाने  का  काम  कराया  जाता

 है  कौर  जब  कोई  क्लासिकल  काम  न  प्रात  तो  उन  को  हटा  दिया  जाता  इस  का

 परिणाम  यह  होता  है  कि  वे  लोग  भूमिहीन  भी  हो  जाते  हैं  कौर  उद्योग  में  भी  उन  को

 स्थान नहीं  मिलता  है  ।

 दुख  से  कहना  पड़ता  है  कि  महाराष्ट्र  में  प्रोहिबिशन  am  है  कौर  कई  दफ़ा  वे  लोग

 प्रोहिबिशन  का  ही  काम  करने  लग  जाते  हैं
 ।  जब  फ़ैक्ट्री  में  बारह  महीने  काम  करने  वाले

 मज़दूरों  को  दो  तीन  मदीने  का  बोनस  दिलवाया  जाता  तो  जिन  लोगों  ने  हजारों  वर्ष  से

 कमी  को  शीरानी  मां  समझ  कर  प्रच्छी  तरह  से  उन  भूमि  के  मालिकों  को  प्रोहिबिशन

 का  घंधा  करने  की  नौबत  श्री  इस  से  खराब  बात  कौर  कोई  नहीं  हो  सकती  है

 इस  लिए  ag  ज़रूरी  है  कि  जिस  तरह  मालिक  अपने  कारीगरों  को  बोनस  देते  वैसे  ही

 भूमिधरों  को  कुछ  बोनस  दिया  जाये  ate  किराये  में  उनको  रियायत
 दी  तो

 यह

 एक  ठीक  बात  होगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  बाप  के  सामने  एक  उदाहरण  रखना  चाहता  हूं  ।  रेलवे  के

 बाजू  में  थाने  के  बिलकुल  नज़दीक  नैशनल  मशीनरी  फ़ैक्ट्री  के  नाम  से  एक  कारखाना  खोला

 गया  वह  भूमि  बहुत  सस्ते  भाव  पर  ली  गई  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  अगले  सौ  साल  में

 भी  उस  कमी  पर  कारखाना नहीं  कायम  हो  सकेगा  ।  बारा  साल  में  कभी  तक  पच्चीस

 प्रतिशत  जगह  भी  कारखाने  ने  श्राकुपाई  नहीं  की  जिस  भूमि  पर  पच्चीस  कौर  तीस

 मन  प्रति-एकड़  के  हिसाब  से  धान  पैदा  होता  वहां  की
 पचहत्तर  परसेंट  भूमि  we

 पाई  नहीं  हो  पाई  है  ।
 वहां  दस  दस  एकड़  में  क्वार्टर  बन  गए  हैं  ate  दो

 तीन  सौ
 एकड़

 जगह  वैसे  ही  भ्राकुपाई  की  गई  है
 ।
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 set  यह  है  कि  जब  मार्केट  रेट  कौर  पंद्रह  टका  ज्यादा  मिलता  तो
 जिस

 aula  का  भाव  पचास  रुपए  गज़  तक  उस  को  क्यों  नहीं  लिया  जाता  इस  प्रकार

 की  भूमि  के  मालिक  को
 मिनट  रेट  नहीं  मिलता  में  फूड  मिनिस्टर  साहब

 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  कुछ  ऐसा  इन्तज़ाम  करें  कि  ज़मीन  एक्वायर  करनी
 उसके

 खास-पास  पांच  दस  मील  तक  की  ज़मीन  का  भाव  दृष्टि  में  रखा  जाये  ak  उसका  ऐवरेज

 निकाला  जायें  |  उद्योगपति  ऐसी  भूमि  के  पास  ara  वाले  नहीं  वे  ऐसो  भूमि
 की

 शववीज्ीशन कराने  की  कोशिका  नहीं  करते

 में  कृषि  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जो  कायदा  इस  समय

 grat  वह  किसान के  बिल्कुल  खिलाफ  किसान  को  मिट्टी  में  मिलाने  वाला  किसान

 को  उसका  पोषण  करने  वाले  विजिनेस  से  हटाने  वाला  इस  प्रकार  को  व्यवस्था  की

 जाये  कि  उचित  प्रकार  से  यह  निश्चय  ar  जाये  कि  कौन  सी  जगह  फ़ैक्ट्री  के  लिए  सूटेबल

 साइट  है  कौर  टेक्निकल  दृष्टि  से  इस  बात  की  जांच  को  जायें  कि  किलो
 फैक्टरी

 के  लिए

 कितनी  जगह  ली  जानी  चाहिए  र  उतनी  ही  जगह  दिलवाने  की  कोशिश की  जाय े॥  नगर

 ऐसा  किया  तो  किसान  की  प्रॉबलम  ख़त्म  हो  |

 उपाध्यक्ष  मुझे  जो  दिया  उसके  लिए  में  श्राप  का  ग्रा भारी हैं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मीबाई
 :  उपाध्यक्ष  माननीय  श्री

 की  जिस  तरह  से  सब  लोग  श्रालोचना  कर  रहे  वह  देख  कर  मुझे  दया  है
 ।

 एक  सॉनिनोप  सदस्य :  स्त्रियों  में  दया-भावना अधिक  होती

 श्रीवती  wears  :
 में  समझती  हुं  कि  मंत्री  महोदय  को  किसानों  पर  बहुत  श्रद्धा है

 शर  मुझे  मालूम  है  कि  वह  कई  सालों  से  किसानों
 की

 भलाई  के  लिए  काम  कर  रहे

 मैं  समझती हूं  कि  यद्यपि  माननीय  सदस्य  उनको  बहुत  क्रिटिसाइज  कर  रहे  लेकिन  जितनी

 जलन  हमारे हृदय  में  उनके  हृदय  में  उससे  भी  बहुत  प्रतीक  जलन  ag

 मालिक  हैं  ।

 इसके  बाद  में  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  हो  रहा  ख़राब  हो  रहा  हू

 वह  माननीय  मंत्री  के  डिपो  मेंट  के  द्वारा  हो  रहा  है  ।  ज़मीन  चली  जाती  है  कौर  डिपार्टमेंट

 कतबन  जाता  है  ।  दूध  देने  वाली  मच्छी  गाय  का  चारा  निकलता  जा  रहा  है  ।  हम  उस  चारे  की  रक्षा

 के  लिए  और  ऋषि  की  उन्नति  के  लिए  चिन्तित  हम  उनके  लिए  तड़प  रहे  इसमें  हमारा  HF

 नहीं  है  ।  इस  बात  का  ख़याल  रखना  चाहिए  ।

 अभी  wal  बम्बई  के  जो  भाई  बोले  उन्होंने  बहुत  सुन्दर  प्वाइंट्स सदन  के  सामने  रखे  हैं  |

 में  भी  वही  बातें  कहना  चाहती  हूं  ।  श्राज  किसानों  के  पास  दो  चार  चार  एकड़  जमीन  है  ।  भ्रमर

 सरकार  उसको  छीन  लेती  तो  पीढ़ियों  तक  उन  लोगों  की  जिन्दगी  बर्बाद हो  जाती  है  ।  उस

 जमीन के  लिए  उनको  जो  दो  हज़ार  रुपये  दिये  जाते  वे  एक  हज़ार  ख़त्म  होने  वच  होते

 पर  दिए  जाते  उससे  पहले  नहीं  ।  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  तरफ़  से  कारखानों कौर  रेलवे

 के  लिए  ज़मीन  ली  लेकिन  कई  साल  गुजर  जाने  पर  भी  पैसा  नहीं  मिलता  है  ।  इसलिए ह्यूज़  में

 यह  होना  चाहिए  कि  ज़मीन  लेने  से  एक्वीजिशन करने  से  ज़मीन  के  मालिक  के  पास  पैसे

 पहुंच  जाने  चाहिए  पौर  उसको  ज़मीन  के  दाम  लेने  की  व्यवस्था  पहले  करनी  चाहिए  |

 कया  सरकार  छोटा  घर  उजाड़  कर  बड़ा  घर  बनाना  चाहती  है
 ?  यहां पर  लोग

 चिल्ला  रहे  लेकिन  क्या  खेती  उद्योग  नहीं  है
 ?

 इसमें  उद्योग  ज्यादा  बड़ा  है  ।  जितने  भी

 उन  सबकी  मां  किसान है  ।  किसान  ही  उद्योगों  को  चलाने  के  लिए  रा  मैटीरियल  देता  है  ।
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 मिले  तो  उद्योग  चल  नहीं  सकते  हैं  ।  श्राप  इन  उद्योगों  के  लिए  उसी  तरह

 जमीन  ले  रहे  हैं  जिस  तरह  से  जो  दामाद  होता  है  वह  ससुराल  वालों की  धन  सम्पत्ति को  खैरात

 में  दे  देता  है
 ।

 मुफ्त  के  भाव  पर  श्राप  उनकी  ज़मीन  को  ले  लेंगे  शौर  इन  उद्योगपतियों को  द ेदेंगे  ।

 इन  उद्योगपतियों  को  छेड़ने  में  आपको  डर  लगता  है  लेकिन  जो  किसान  उसकी  अप  कोई  परवा

 नहीं  करते  हैं
 ।

 सत्तर  परसेंट
 जो  खर्चा  श्राप  करते  वह  किसान  देता  है  te  किसान  के  लिए

 कुछ  भी  नहीं  देते  हैं
 ।

 जितना  धन  श्राप  वसूल  करते  हैं  सत्तर  प्रतिशत  वह  देता  है  ate  श्राप

 उसके लिए  केवल  १४  प्रतिदिन  भी  नहीं  प्रति  रखते  उसको नहीं  देते  हैं  ।  सब  उद्योगों से  बड़ा  कृषि

 उद्योग  वह  सब  उद्योगों  का  गुरू  है  ।  इस  उद्योग  का  नाश  श्राप  न  करें  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के

 नाम  पर
 ।

 परे  उसकी  जमीन  ले
 ली  तो

 उसके  बेल  चले  सब  कुछ  उसका  चला  जाएगा

 श्र  जो  कुछ  बच  भी  रहेगा वह  भी  खराब हो  जाएगा  ।  दस  रुपये  के  माल  का  उसको  दो  रुपया  भी

 नहीं  मिलेगा
 |

 वह  बरबाद हो  जाएगा  |  हमारे  बम्बई  वाले  भाई  ने  बहुत  ही  सुन्दर बात  कही  है

 कौर  उसको  मान  लेना  चाहिए  |  हम  नहीं  कहते  हैं  कि  श्राप  किसान  को  प्रिवी  पर्स  मेरा

 कहना  यह  है  कि  कम्पेंसेदान  का  अधार  पैसा  उसको  पहले  प्राय  दिलवा  दें  उसके बाद

 साल  के  लिए  पैसा  बाप  उद्योग  से  उसको  दिलवाते  रहें  शौर  उद्योग  को  यह  पैसा  देने  में  कोई

 कठिनाई  भी  नहीं  होनी  चाहिए  क्योंकि  उसका  सुनाया  उसके  बाद  बढ़ता ही  जाएगा  ।  इस  तरह

 चीज  श्राप  wee
 में  प्रोवाइड कर  सकते  हैं  ।  या  इस  बिल  में  इसको  कर  सकते  हूँ  ।  जो  खेती  करते

 उनके  खानदान  में  जो  प्रौरते  होती  हैं  वे  भी  मर्दों  के  साथ  साथ  खेतो ंमें  काम  करती  हैं  we  इनकी

 मेहनत का  लाभ  भी  किसान को  मिलता है  ।  झगर  किसान  की  जमीन  उससे  ले  ली  गई  तो  ये  सब

 औरतें बेकार  हो  उनको  करने  के  लिए  कोई  काम  नहीं  रह  जाएगा  ।  उद्योगों में  आदमियों  को

 लो
 चपड़ासी  के  तौर  पर  रख  लिया  जाता  हूँ  लेकिन  ये  जो  बहनें  इनको  किसी  काम  में

 भी
 नहीं

 जा  सकता  है  ।  इस  वास्ते  मेरा  सुझाव  है  कि  जमीन  लेने  से  पहले  तमाम  खानदान  के  लिए  काम  धंधे

 को  आपको  व्यवस्था  कर  देनी  बच्चों  की  पढाई  लिखा  की  व्यवस्था  कर  देनी  चाहिये  ।  और

 जब  ऐसा  हो  जाए  तभी  आपको  उसकी  जमीन  को  लेना  चाहिये  |

 में  आपको  एक  सुझाव  चाहती हूं  जिससे  आपको  जमीन  की  बहुत  श्रमिक  आवश्यकता

 बहीं  पड़ेगी  |  श्राजकल तो  दस  दस  मंजिला  कारखाने  बन  सकते  हैं  ।  एक  मंजिला  कारखाना  ही

 न  श्राप  बनायें  बल्कि  saa  के  नीचे  शौर  धरती  के  ऊपर  जो  स्पेस  है  उसका  भी  उपयोग

 श्राप  दस  मंजिला  इमारतें  कारखानों  के  लिए  बना  कर  कर  सकते  हैं  ।  यह  जो  जगह  है  यह

 खाने  वालों  को  मुफ्त  में  ही  मिल  सकती  है  ।

 में  मानती हूं  कि  मंत्री  जी  को
 भी

 किसान  की  ज़मीन  लेने  से  दर्द  होता  है
 ।

 लेकिन  आजकल
 जो

 कुछ  हो  रहा
 उसको

 भी  आपको  देखना  चाहिये  ।  किसान
 की  west  अच्छी  ज़मीन

 तो  आप

 ले  लेते  हैं  लेकिन  उसके  बदले  में  उसको  arg  पथरीली  जमीन  देते  पहाड़ों  पर  जाकर  ज़मीन  देते  हैं  ।

 इससे  उनको  बड़ी  मुश्किल  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  वे  रोते हैं  कोसते  रहते  हैं  ।  वे  कहते

 रहते  हैं  कि  कैसी  गवर्नमेंट  भाई  जिसने  हमारी  ज़मीन  ही  ले  हमको  बरबाद  करके  रख  दिया  ।  यह

 सहीं  होना  चाहिये  |  इससे  बड़ी  गड़बड़ा  फैलती  है  ।  में  चाहती  हूं  कि  are  इस  बिल  को  एक  सैशन  के

 लिए  पोस्टपोन  कर  दें  ate  इसको  पास  करवाने  में  जल्दबाजी  न  ऐसा  करने  से  नुक्सान  होगा  |

 पाटिल  सहब  क्यों  नहीं  इसको  समझ  रहे  में  नहीं  जानती  हूं
 ।  कोई  दबाव  उन  पर  पड़ा  यह

 भी

 में  नहीं  जानती हं
 ।  आपने  किसान

 की  जमीन  ले  ली
 तो

 arent  ही  दिक्कत  महसूस  होगी  क्यों
 कि

 प्रोडक्शन कम  हो  जाएगा  ।
 इस  तरह  से  एक  तरफ  आपको  मुश्किल  होगी  झर  दूसरी  तरफ  किसान

 तमाम  नाराज  हो  जायेंगे  ।  पक  ताकत  किसान  ही  हैं  ।  कोई  आपको  मदद  नहीं  देता  किसान  ही
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 देता  है  ।  इतनी  गड़बड़  करने  के  बाद  भी
 जब

 वोट
 का  वक्त

 जाता  है  तो
 वह

 अपना  वोट  झ्रापको ही

 है  ।  अराज  यहां  प्रजातन्त्र  है  श्र  प्रजातन्त्र  मतलब  मैजोरिटी  का  राज्य  होता  है  ।  लेकिन

 ज  ऐसा  मालूम  हो  रहा  है  कि  मैजोरिटी  के  पीछे  बतान  लगा  gar  हैं  यहां  पर  ।  इसी  शैतान  के

 लिए  सब  कुछ  करना  चाहते  हैं  ।

 में  पिछले  पन्द्रह  दिन  यहां  नहीं  अपनी  कांस्टिट्यूएंसी  में  गई  हुई  थी  ।  वहां  पर  मेंने  देखा

 fe  पीने  का  पार्टी  नहीं  बावली  नहीं  है  ।  इस  तरह  की  चीजों  की  तरफ  आपका  ध्यान  क्यों  नहीं

 जाता  इस  तरह  की  चीजों  को  श्राप  कयों  नहीं  सोचते  हैं  ।

 मेरा  प्वाइंट  इतना  ही  है  कि  नगर  उसकी  जमीन  को  ले  लें  तो  सारी  व्यवस्था उसके  लिए

 क  ,  उसके  खानदान  के  लिए  श्राप  करें  ।  उनको  पचास  सौ  साल  तक  कारखानों  से  मतलब  बिना

 कुछ  काम  किये  हुये  मिलती  रहनी  चाहिये  जसे  राजा  महाराजाओं  के  जमाने  में  होता  था  ।  ये

 जो  तमाम  चीजें  इनको  आपको  रूल्स  में  प्रोवाइड  कर  देना  चाहिये  |  प्रति  प्रापने  यह  सब  कुछ

 नहीं  किया  तो  जो  नतीजा  होगा  वह  wear  नहीं  होगा  ।

 tat स०  wo  पाटिल  :  मेंने  जो  वक्तव्य  दिया  था  उससे  काफी  बातें  स्पष्ट  हो  गई  थीं  ।

 कुछ  बातें  हैं  ।  वह  अब  जो  में  कहूंगा  उससे  स्पष्ट  हो  जाएगी
 |

 कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  यह  महसूस  करते  हैं  कि  यदि  में  इस  विधेयक  को  भ्र भी  वापस  ले  लू  तो  जो

 भी  लाभ  किसानों  की  जोर  से  कहा  जाता  है  ag  उन्हें  मिलेगा  ।  यदि  ऐसा  हो  तो  मेरे  से  अधिक  सका

 में  कोई  प्रसन्न  नहीं  होगा  ।

 परन्तु  यह  तात  इतनी  आसान  नहीं  है  ।  यदि  इस  विधेयक  को  वापिस  लिया  जाए  तो  अध्यादेश

 हो  जाएगा  ।  यदि  ऐसा  भी  होने  दिया  जाए  तो  इस  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  जिसका हम

 संशोधन कर  रहे  हैं  राज्य  सरकार  वे  सब  कुछ  प्राप्त  कर  सकेगी  जो  हम  ऐसा  नहीं  चाहते  ।  ज्योंही

 न्यायालय  ने भ्र रोड़ा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  दिया  शीघ्र  ही  प्रत्येक

 सरकार ने  यह  समझ  लिया  कि  अध्याय  ७  के  भ्रन्तगेंस  किसी  चीज  का  लेना  खतरनाक  था  क्योंकि

 मामले  न्यायालयों में  पड़े  रहेंगे  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  ।  वातानुकूलित  संयंत्रों

 के  लिए  भूमि  का  भजन  किया  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  बताया  है  कि  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रतिकर  भी  नहीं  है  यह  मसला  न्यायालय  में  भी  नहीं  जा  सकता  |  में  यह  चाहता हूं

 कि  ऐसी  न  होने  दी  जाएं  ।

 खण्ड  २  श्र  ३  के  सम्बन्ध  में  नियम  बनाने  के  उपरान्त  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए

 कि  जो  बातें  माननीय  सदस्यों  ने  कही  हैं  उनका  ध्यान  रखा  जाए  ।  यदि  उन  ध्येयों  को  न  पूरा  किया  जा

 सके  तो  हमें  नियम  बदलने  होंगे  ।  यदि  वह  संभव  न  हो  तो  हम  राज्य  सरकार  की  सलाह  से  सारे

 अधिनियम  का  संशोधन  कर  सकते  हैं  जिससे  वे  सब  बातें  को  जा  क्कतं  है  जो  सदन  चाहता  है  ।

 में  सदन  को  श्रीनिवासन  दिलाता  हूं  कि  कृषि  के  योग्य  अच्छी  भूमि  नहीं  दी  जाएगी  ।  कोई

 हज़ारों  में  से  एक  मामला  ऐसा  होगा  जिसमें  ऐसा  करना भी  पड़े  ।  में  अच्छी  खेती  के  योग्य  कमी  को

 खती  के  अतिरिक्त  at  किसी  प्रयोजन  के  लिए  लिया  जाना  असम्भव  कर  दूंगा  ।  बनाये  जाने

 नाले  नियमों  के  भ्रन्तगंत  भूमि  अजन  के  पुराने  मामलों  की  पुनः  जांच  किये  जाने  की  संभावना रहेगी

 अतः  सदन  को  किसी  बात  पर  डर  नहीं  होना  चाहिए ।

 मूल  sit  में
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 [at
 ग्ग्प्  का०

 में
 सूची  संख्या

 र
 में  संशोधन  संख्या

 ५
 कौर

 ६
 को  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं

 ।  में  संशोधन  संध्या
 ४

 में  सूची  संख्या  ११  के  संशोधन  संख्या  ४२  कौर ४३  को  प्रस्तुत कर  रहा  हूं  और

 सूची  संख्या
 १८  की

 संशोधन  संख्या  ६२  सनौर  ६३  को  भी  प्रस्तुत  कर
 रहा  हूं  we  सार्वजनिक

 प्रयोजन से  सम्बन्ध  रखता  है  ।

 यदि  सभा  यह  चाहती  कि  प्रतिकर  का  भुगतान  बाजार  मूल्य  में  पच्चीस  प्रतिदिन  जोड़  कर

 उसके  गिटार  पर  दृढ़  किया  जाए  तो  वसा  किया  जा  सकता  परन्तु  इस  समयय  ऐसा  नहीं  हे

 सकता
 ।

 क्योंकि  विधेयक  में  की  जाने  वाली  प्रस्ताव नाओ ओं में  यह  नहीं है  ।  इस  विधेयक में  तो  हम  यहं

 व्यवस्था  कर  रहे  हैं  कि  प्रतिकर  का  मामला  न्यायालय  में  ले  जाया  जा  सकता  a

 ग्र धि नियम  25k  की  धारा  २३  में  कमी  अर्जन  के  लिये  प्रतिकर  की  राशि  निर्धारित  करने

 के  लिये  ad  दी  गई  हैं  ।
 कस्बों  नगरों  में  भूमि  का  बाजार  का  मूल्य  जानी  हुई  बात  होती  है  ।

 फिर  यदि  कोई  हानि  हुई  हो  तो  मूल्य  उसमें  जोड़  दिया  जायेगा  ।  यदि  वह  यह  सिद्ध

 कर  सके  कि  उस  की  भूमि  ली  जाने  से  या  इसको  उसकी  अन्य  भूमि  से  अलग  करने  से  उसे  कुछ  नुकसान

 पहुंचा तो  वह  प्रतिकर  के  प्रयोजनों  के  लिये  शुमार  की  जायेगी  ।  यदि  उसकी  अन्य  सम्पत्ति

 को  या  राय  को  कोई  हानि  पहुंचे  या  उसे  अपना  निवासस्थान या  व्यापार  स्थान  बदलना  तो

 उसका  खर्चे  भी  उस  में  जोड़ा  जायेगा  ।  यदि  उस  दौरान  में  कमी  से  लाभ  कम  हो  जाये  तो  वह  भी

 जोडी  जायेंगी  ।  अगले  खंड  के  १४  प्रतिशत  का  जोड़  सब  बातों  को  देख  कर  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  ग्रामों  की  या  कृषि  भूमि  का  सम्बन्ध  यदि  कोई  भूमि  जीत  करनी  हज़ार

 में  से  एक  मामले में  तो  नियम ऐसे  बनायें  जायेंगे  कि  सम्बन्धित  व्यक्ति  को  हर  तरह  का  संरक्षण

 दिया  जाय  ।  उसे  केवल  मूल्य  के  ग्र लावा  १४  प्रतिशत  कौर  मिलेगा--यह कुछ  हालतों  में  पर्याप्त

 नहीं  होगा  यदि  वह  उस  प्रकार  कं  कौर  भमि  या  मकान  चाहता  तो  वह  भी  दिया

 आयगा  ।  यदि  ag  कम्पनी  में  हिस्से  लेना  तो  उस  पर  भी  विचार  किया  जायगा  ।  यदि  वह

 कोई  ऐसा  काम  चाहता  है  जो  दिया  जा  तो  वह  भी  दिया  जायेगा  ।  में  यह  बातें  सदन  के  ध्यान

 में  ला  रहा  हूं  ताकि  नियम  बनाते  समय  ऐसे  परिवर्तन  किये  जा  सकें  ।.  नियम  बनाते  समय  में  राज  सेः

 क्योंकि  में  कोई  चीज  छिपाना  नहीं  चाहता  ।  यह  दुर्भाग्य की  बात  है  कि  एक

 कृषि  मंत्री  को  ऐसा  कानन  पास  करना  पड़  रहा  क्योंकि  उसका  सम्बन्ध तो  भूमि  और  कृषक  के

 इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  उद्योगों  ake  भ्रमण  चीजों  से  है  । संरक्षण से  है  ।  मुझे  इस  विधेयक के

 बारे  में  कोई  प्रियंका नहीं  है  ।  यह  कृषकों  के  हितों  के  विरुद्ध  नहीं  जायेगा  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 खंड  २  शहरों ३  को  सरकारी  संशोधनों  सहित  स्वीकार  कर  लिया  जाये  |

 धिक  पीठासीन

 tet  नरेन्द्र  सिह  महिला  माननीय  मंत्री  ने  श्रीनिवासन  दिया  है  कि  सरकारी

 कम्पनियों में  हिस्से  दिये  जायेंगे  ।  क्या  माननीय  मंत्री  बता  सकेंगे  कि  तेल  दोधक  कारखाने के
 े

 अजित  की  गई  भूमि  के  बदले  दिये  जाने  वाले  हिस्सों  का  प्रस्ताव  वापस  क्यों  ले  लिया  गया
 है

 थी  स०  का०  पाटिल
 :  यदि  ऐसा  कोई  श्राइवासन  नियमों  के  अनुसार  दिया  गया  था  कौर

 पूरा  नहीं  किया  गया  तो  अदालत  उस  में  हस्तक्षेप  कर  सकती  है  ।

 मिल  मसंग्रेजी  मैं
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 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  ::  उन  लोगों  को  जिन  की  भूमि  उपजाऊ  बदले  में  उपजाऊ  कमी

 १भी स०  का०  पाटिल :  यदि  कोई  कृषि  योग्य  भूमि  अपनाई  जाती  तो  प्रतिकर  एकड़

 के  बदले  में  एकड़  नहीं  बल्कि  aire  दिया  जायेगा  ।

 अब मैं  संशोधन  संख्या
 ४

 को  मतदान  के  लिय  प्रस्तुत  करता  हूं

 प्रदन यह है यह  है  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ५  झर  ६

 Acquisition  Act,  1894  (here  matter  referred  to  as  the  Princi-

 pal  at  25k  बाद  जिसे  मुख्य

 भ्र घि नियम  के  रूप  में  निदेश  किया  जायगा  )  के  स्थान  पर  actਂ

 अधिनियम  रख  दिया  जाये  (४)

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 शी  हरि  बिष्णु  कामत
 :

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 ढा०  राम  सुलग  सिंह  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  जो  कि  संशोधन  सुची  संख्या  ११'

 में  संख्या  ४२  है  :

 the  interest  of  the  general  साधारण  के  हित  में  के

 स्थान  पर  a  public  pur  9056”  «  प्रयोजन  के  रख

 दिया  जाय  (५८)

 गायक  महोदय :.  प्रदान यह  है

 ष्ा ०  रामसुभग  सिंह  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  में  जो  संशोधन  सूची  संख्या  ११

 में  संख्या ४२  है  ।

 the  interest  of  the  general  publicਂ  के  fea  में  )  के  स्थान

 पर  a  public  pupose,’(aTaafte  प्रयोजन  के  रख

 जाय  (५८ )

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ga
 ।

 अघ्यक्ष  अब  में  संशोधन  संख्या  ४२  को  संशोधन  संख्या  ५८  द्वारा  संबोधित

 रूप  मतदान  रखता
 हूं

 बह  है  कि  :

 न

 पंक्ति  ८  से  १२  तक  के  स्थान  पर  ये  शब्द  रख  दिय  जायें  :

 aa  wast  में



 भूमि
 अरजन

 विषयक  RaRR

 that  such  acquisition  is  needed  for  the  Construction  cf  some
 building  or  work  for  a  Company  whieh  is  engaged  or  is  taking
 steps  for  engaging  itself  in  any  industry  or  work  which  is  for  a

 public  purpose  or  ऐसा  श्रजेंन  किसी  ऐसी  कम्पनी  के  लिय  जो  सार्वजनिक

 प्रयोजन
 के  काम  उद्योग के  लिये  काम  कर  रही  हो  या  करने

 जा  रही  कोई  इमारत  बनाने  या  उसके  काम  के  लिये  प्रावस्था

 हैया
 ]

 (¥2)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए  ।

 महोदय  द्वारा  संख्या  ४६
 sit

 ४७
 सतदान  के  लिये  प्रस्तुत  किये  गये

 ।

 सभा  में  मत  विभाजन gar  ।

 पक्ष में  z&,  विपक्ष में  23e | ।

 संशोधन  welts  gm

 श्रमिक  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  ू  १,  &  २४,  २६,  २४५,  २५,  २६,  ३७  २३

 meet  के  सिये  seat  किये  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 भ्िध्यक्ष  महोदय  प्रदान यह  है  :

 २,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  sa  बने
 ?”

 प्रस्ताव  | स्वीकृत  शुभ्रा

 खंड  2,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ३  ४१  का

 trent  महोदय  we  सरकारी  संशोधन  संख्या  ४३,  संशोधन  संख्या  ६३,  द्वारा  संबोधित

 रूप  में  लिया  जायगा  |

 गंगा  राम  मैं  प्रस्ताव करता  हुं  कि  :

 [1  x;  पंक्ति ४  से  १०  तक  के  स्थान  निम्नलिखित  रख  दिया  जाये
 :

 Where  the  acqusition  is  for  the  constiuction  cf  any  building
 or  wo1k  for  a  Company  which  is  engaged  or  is  taking  steps  for  engaging
 itself  in  any  industry  cr  work  which  is  in  the  jnterets  of  the  general

 public,  the  tim=  within  which  and  the  coaditjons  on  which  the  building
 or  work  shall  be  constructed  or  executed;  andਂ

 जहां  भूमि  का  aa  किसी  कम्पनी  के  भवन  निर्माण  के  लिये  अथवा  अन्य  कार्य

 के  लिये  हो  जो  कम्पनी  किसी  औद्योगिक  कार्य  में  लगी  हो  या  औद्योगिक  कर्मी

 करने  का  विचार  या  किसी  अन्य  काम  में  लगी  काम

 साधारण  के  हित  में  जितने  समय  के  weet  ऐसा  किया  गया  हो  प्रौढ़  जिन

 मूल  में



 &  e189  भूमि  aaa  )
 विधेयक  VEU

 शर्तों पर पर  उस  भवन  का  निर्माण  होगा  या  उसके  सम्बन्ध  में  कार्य  किया  जायेगा

 तथा
 ६ अ

 1]  (¥3)

 कि  मेरे  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन
 जो  संशोधनों की  सुची  संख्या  में  संख्या ४३  के

 कप  में

 जनता  के
 in  the  interests  of  the  general  public’  aNd  नग  feat  के

 स्थान  पर  a  general  purpcse  सामान्य  प्रयोजन  के  लिये

 रख  दिया  जाये  (६३)  ।

 meat  सही दय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  मेरे  द्वारा  प्रस्तावित संशोधन  में  जो  संशोधनों की  सुची  संख्या  में  संख्या ४  ३  रूप  में

 ‘in  the  interests  of  the  general  public  जनता  के  हितों  के  स्थान

 a  general  purpose  सामान्य  प्रयोजन
 के  रख  दिया

 (६३)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्रेय  महोदय :  aa  मैं  संशोधन  संख्या  ४३  को
 संशोधन  संख्या  ६३  द्वारा  संशोधित रूप

 में  मतदान  के  लिये
 रखूंगा

 cea  यह  है  कि

 २,  पंक्ति ४  से  १०  तक  के  स्थान  पर  निम्न  लिखित  रख  दिया  जाये

 ‘<(4A)  where  the  acquisition  is  for  the  construction  01:  209  building
 0.0  work  for  a  Company  which  is  engaged  or  is  taking  steps
 for  engaging  itself  in  any  industry  or  work  which  is  fora

 public  purpose,  the  time  ‘within  which  and  the  conditions  on

 which  the  building  or  work  shall  be  constructed  or  executed
 andਂ

 *

 [  (vt  )  जहां  भूमि
 कां

 किसी  कम्पनी  के  भवन  निर्माण  के  लिये  sey

 कार्य  के  लिये
 ले  हो  कम्पनी  किसी  श्रौद्योग्िक  कार्य  में  लगी  हो  या  औद्योगिक

 ज

 भ्रारम्भ॑ करने का विचार करने  का  विचार  या  किसी  wea  काम  में  लगी  जो  काम

 साधारण के  हित  में  जितने  समय  के  wae  ऐसा  किया  गया  हो  जिन  धर्मों

 पर  उस  भवन  का  निर्माण  होगा  या  सम्बन्ध  में  कार्य  जायगा ;

 तथा 1.0  '  ]  (¥3)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्ुश्रां  |

 fuer  महोदय  :  aa  मैं  खंड  ३  संबोधित रूप  में  मतदान  के  लियें  प्रस्तुत  करूंगा  |

 प्रदान यह  है

 कि  खंड ३,  संशोधित  wat  fear  का  अंग  बनें
 “

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।

 खंड  3,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 महोदय
 :

 सरकार  के  संशोधन  संख्या  ४४  का  एक  अंश  नियम  वाह्य है  ।  वे  केवल  भाग

 भाग  ७  का  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।  तथापि  यह  सभी  बातों  से  संबंध
 रखता

 +74  अंग्रेजी  में

 1800  (ai)
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 विधि  मंत्रो
 wo  कु०  २  ख

 के
 संबंघ

 में  एक  अन्य  संशोधन
 की

 पुर्व  सूचना  दी

 गयी  है  ।  यदि  श्राप  संशोधन  संख्या  ४४  के  दूसरे  भाग को  नियम  वाह्य  ठहराते हैं  तो  यह

 संशोधन  लिया  जा  सकता  है  ।

 महोदय
 :

 संशोधन  संख्या  ४४  का  केवल  एक  भ्रंश  ही  ग्राह्म  रेख  नियम  वाह्य  है  ।

 स०  का०  पाटिल
 :  भाग  २  के  अधीन भी

 नियम  बनाये  जा  सकते  हैं  शर  भाग
 ७  के

 ad  भी  |  झ्रापने यह  कहा  है  कि  भाग  २  पर  चर्चा  नहीं की  जा  रही  है  इसलिये  रेख  नियम

 वाह्य है
 ।

 इस  sees के  लिये
 सरकार

 ने  संशोधन  संख्या  ४५४ प्रस्तुत किया  है  ।

 श्री  सिहासन  सिह  :
 हम  भाग

 ७
 का  संशोधन  कर  रहे  हैं  तथापि  केन्द्रीय  सरकार  को  नियम  नथने

 की  शक्तियां  सारे  अधिनियम के  लिये  दी  जा  रही  हैं  ।  इस  प्रकार हम  प्रक्रिया  नियमों  का  निलम्बन

 कर  रहे  |

 स०  का०  पाटिल :  यह  हमारी  सच्चाई  का  प्रमाण  है  कि  हमने  सारे  अधिनियम के

 लिये  नियम  बनाने  की  शक्तियां  देने  वाला  संशोधन  प्रस्तुत  किया  ।  आपने  उसे  नियम  वाह्य

 घोषित कर  दिया  है  ।  इस  विधेयक का  उद्देश्य  वर्तमान  श्रधघिनियम  के  अन्य  भागों  का  संशोधन  करना

 नहीं  है  पुरे  अधि  नियम  के  लिये  नियम  बनाने  की  शक्तियां  देना  ठीक  नहीं

 में  सारे  अ्रघिनियम में  सर्व  गीण  संशोधन करने  के  लिये  एक  wey  विधेयक  प्रस्तुत  करूंगा  ।  तब

 तक  भारत  सरकार  भाग ७  के  लिये  नियम  बना  लेगी
 ।

 मेरे  विचार  से  उनका  कुछ  प्रभाव  Tae

 होगा |

 में  प्रस्तुत करता  हूं  :

 पृष्ठ  पंक्ति  १०  के  पहचान  यह  दाऊद  रख  दिये  जाये ं।

 Insertion  In  part  VII  of  the  principal  act,  after  section  44,  follo—

 of  new  wing  sections  shall  be  inserted,  namely
 section  44A
 and  44

 Restriction  No  company  for  which  any  land  is  acquired  under  this

 on  transfer  part  shall  be  entitled  to  transfer  the  said  land  or  any  part

 etc,  thereof  by  sale,  mortagage,  gift,  lease  or  otherwise  except
 with  the  pzevious  sanction  of  the  appropriate  Government.

 44B,  Notwithstanding  any  thing  contained  in  this  act,  no  land

 shall  be  acquired  under  this  part  for  a  private  company
 which  is  nota  Government  company.

 Land  nor  to  Explanation—“Private  Companyਂ  and  Company’ਂ
 be  acquired  shall  have  the  meanings  respectively  assigned  to  them  in  the

 under  this  Companies  Act

 part  for  pri-
 vate  companies
 other  than

 Governm2nt

 companies,

 [“'3  मुख्य  प्रीमियम  के  भाग  ७  में  घारा ४४  के  garg  निम्नलिखित  धारायें

 जोड़  दी  यथा  ay

 नयी  धाराग्रों  कोई  समवाय जिस  के  लिये  इस  भाग  के  अधीन

 CORA  OSE  भूमि  अजित  की  उसे  उस  भूमि  अथवा  उसके  किसी  भ्रंश  को

 का  रखा  जाना  बिक्री  ,  पट्टेदार  भ्रमणा
 किसी  अन्य

 प्रकार
 से

 बिना

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में
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 स्थानान्तर  द  उप  रक्त  सरकार  पूर्वानुमति  के  स्थानान्तरण  करने  का

 पर  प्रतिबन्ध  कार  नहीं  होगा  ।

 इस  माग  क--श्रघं/न  ove  ्  प्रीमियम  में
 किसे  बात  के  रहते  हुए  किसी

 सरकारी  समझा  पों  सकार  समवाय  के  जो  सरकारो  समवाय  नहीं  कोई

 । को  छोड़  कर  न्म्प गर  भूमि  जीत  नहीं  का  जायेगी  ।

 सरका री  सेवायों

 के  लि  भूमि  ais  व्याख्या  समवायਂ  wr  सरकारी  समवाय  के

 नवदीं  की
 जायगा  बहीं  ad  होंगें  जो  समवाय  पूरी  १६४५६  में  दि  े  हुए  (४४)

 धी  att
 :

 में  संशोधन  संख्या  ६७  प्रस्तुत  करता हूं  |

 tit  स०  का०  पाटिल
 :
 में  प्रिये  पूर्व  संशोधन  ४४  के  स्थान  पर  अपना  नया  संशोधन

 लिखित  रूप  से  प्रस्तुत कर  ता  हूं

 गप्पी  प्रस्तावित नयी  घारा  में  डा०  राम  सुभग  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  sata  जो  कि

 सूची  संख्या  ११  में  संख्या  ४४  पर

 partਂ  [xa  दाब्दों:के
 फर चात  निगम  शब्द  रखे  जायें

 ।

 for  the  pu.:pose  mentioned  in  clause  (a)  of  the  sub  secticn

 (1)  of  section  40”

 ४०  की  उपधारा  (१)  के  खंड  में  उल्लिखित  प्रयोजन  के  श्रलावा] रख दिये रख  दिये

 fora  महोदय  :  प्रदान यह  है

 प्रस्तावित नयी  धारा  रख  में  डा०  राम  सुलग  सिंह  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन जो  कि

 सूची  संख्या  ११  में  संख्या  ४४  पर  प्रकाशित है  ।

 pareਂ  शब्दों  के  ead  निम्न  ges  रखें  जायें  ।

 except  for  the  purpose  mentioned  in  clause  (a)  of  the  sub  section

 (1)  of  section  40”

 ४०  की
 उपधारा  (२)  के

 खंड
 में  उल्लिखित  प्रयोजन  के  ह

 ।  (४४)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 fae  महोदय
 :  प्रशन यह  है

 Insertion  of  In  part  VII  of  the  principal  Act,  after  section  44,  the
 Mew  Sections  folowing  sections  shall  be  inserted,  namely
 44A  and  44B.

 Restricticn  on  No  Company  for  which  any  land  is  acquired  under

 transfer,  etc,  this  Part  shall  be  entitled  to  transfer  the  said  land  or  any
 part  thereof  by  sale,  mertgage,  gift,  lease  or  otherwise

 except  with  the  previous  sanction  of  the  appropriate
 Cverr  mnt.

 Land  nct  to  44B.  Novwyihs:anding  anything  contained  in  this  Act,  no
 be  acquired  land  shall  be  acquired  under  this  Part  fer  a  private
 under  this  company  which  is  not  a  government  company,
 part  for  pri-
 vate  compa-
 nics

 Explanation.—‘P  rivate  companyਂ  and
 other  cempany”’  shall  have  the  meauings  -espccrive  ly  assigned  to

 than  Gevern-  them  in  the  Companies  Act,  1956,”
 ment  compa-
 nies,

 मल
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 नयी  धाराओं  ४४क  और  ३क  ae  झ्रधितियम  के  भाग  ७  में  घारा  ४४  के पद चात  निम्नलिखित

 WCF का  रखा  जाना  धाराएं  जोड़  दी  जायेगी

 स्थानान्तरण  इत्यादि  पर  क  कोई  भी  समवाय  frat  लिये  इंस  भाग  के  अधीन  भूमि

 प्रतिबन्ध  जीत  की  जायगी  उसे उस  भूमि  श्रथवां  उसके  किसी  ग्रंथ  को  बिक्र

 Ha  feat ara  प्रकार  से  बिना  उपयुक्त

 सरकार  को  पूर्वानुमति
 से  स्थानान्तरण  करने  का  अधिकार  नहीं

 होगा ।

 इस  भार
 भ्रमित  सरकारी  इस  प्रीमियम में  किसी  बात  के  रहते  हुए  भी  धारा  ४०  की

 समवायों को  छोड़कर  उपधारा  (१)  खण्ड  में  निर्दिष्ट  कार्य  को  छोड़कर  किसी  गैर

 सरकारी  समवायों  के  सरकारी  समवाय  के  लियें  जो  सरकारी  समवाय  नहीं  है  कोई  भूमि

 सूची  नहीं  की  जायगी  ।  वर्जित नहीं  की  जायगी  ॥

 eure  (9,  सरकारी  सरकारी  समवाय  के  क्रमशः

 वही  होंगें  जा  समवाय  afar  १९५६  में
 दिये  हुए  (vv)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  (|  t

 महोदय  :  प्रदान यह  है

 तथा  खंड  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  रंग बने  |

 पा
 wera  स्वीकृत  ge  |  |

 ३  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 र  खिरणी  कीमत tat  में  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  श्री  रा०  fro  पांडे  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन
 पर

 जो  कि
 संशोधनों

 की  सुची  संख्या  १४  में

 संख्या  ५४

 प्रस्तावित  परन्तुक  के परचा  निम्नलिखित  तथा  परन्तुक  जोड़  दिया  जाय  |

 ‘Provided  further  that  every  such  rule  made  by  the  Central  Go-

 vernment  shall  be  laid  as  soon  as  may  be.
 after

 it  is  made,  before

 each  house  of  Parliament  while  it  is  in  session  for  10181  pericd
 of  thirty  days  whicn  may  be  comprised  in  one

 session,
 or  two

 or  more  successive  session  and  if  before  the
 expiry  of  the

 session:  in  which  it  is  sc  laid  orthe  successive  sessions
 aforzsaid,  both  hous:s  agcee  in  making  any  modification  in

 tne  rule  or  should  not  be  made,  the  rule  thercafter  have  only  in

 such  modified  form  or  be  of  no  effect,  as  the  case  may  be

 प्रखरता  केन्द्रीय  सरकार  होरा  बनाया  गया  ऐसा  प्रत्येक  बनने  कें  तत्काल

 दवात  संसद  को  दोनों  aval  के  जब  कि  का  सत्र  चल  रहा  हो
 x

 कल  ३०  दिनों  एक  सत्र AT  एक  स्  fan  सत्रों  में  रखा  जायगा  कौर  यदि
 _  de

 मूल  अग्रजा  स



 भूमि  अरजन  विधायक  रण भाद्र  १८८४  )

 दोनों  सभायें  इस  बात  पर  सहमत  हों  कि  नियमों  में  रूपभेद  किया  ध्रुवा

 नियम  नहीं  बनाया  जाय  तो  ऐसे  नियम  या  तो  परिवर्तित  रूप  में  लागू  होगें या  लागू

 नहीं  होगा  जैसी भी  स्थिति  हो  ।  (4x)

 (2)

 कि  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  संदयोधन में जो कि जो  कि  संशोधनों  की  सुची  संख्या  १४  में  संख्या  ५४  है  प्रत

 में  यह  जोड़  दिया
 जाये

 however  that  any  such  modification  or  annulment  shall  be

 without
 piejudice

 to  the  velidity  of  anythirg  n-eviously  done

 under  that  ruleਂ
 ~

 ऐसा  कोई  रूपभेद  या
 निरसन

 इस  नियम के  अधीन  पहले  किये  किसी  कार्य

 की  वैधता  को
 भ्र मान्य  नहीं  करेगा । |  (६९६)

 fat  रा०  शि०  पांडे
 :  में  प्रस्तुत  करता  हूं

 किपष्ठ  २  पंक्ति  १०  के  पश्चात  निम्नलिखित शाब्द  रख  दिये  जायें

 Tq
 3B.  In  section  55  of  the  Principal  Act  15  Sub-section  (1)  The

 following  proviso  shall  be  added,  ramely.

 that  the  powet  to  make  rules  fcr  carrying  cut  the  purposes
 of  Pait  VII  cf  this  Act  shali  be  exeicisable  by  the  Central
 Governmént  and  such  rule  may  be  mace  for  the  guidance  of

 the  state  Governments  and  the  officers  of  the  Central  Govern-

 ment  and  of  the  Siate

 t  मुख्य  अ्रधिनियम  की  धारा  ५५  की  उपधारा  १  में  निम्नलिखित  परन्तुक  जोड़

 दिया  जाये  यथा

 इस  भ्र धि नियम  के  भाग
 ७

 के  प्रयोजन  को  क्रियान्वित करने  के  लिये  नियम

 बनाने  की  शक्तियां  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रयुक्त  की  जायेंगी  तथा  ऐसे

 नियम  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय सरकार  राज्य  सरकार  के

 कारियों के  '  पथप्रदर्शन के  लिये  बनाये जा  सकते  हैं  (  )

 महोदय :  प्रशन यह  है  :

 रा०  शि०  पांडे  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  पर  जो  कि  संशोधनों
 की

 सुची  १४

 में  संख्या  ५४  है--प्रस्तावित परन्तुक  के  चाट
 निम्नलिखित  तथा  परन्तुक

 जोड़  दिया  जाये

 further  that  every  such  tule  made  by  the  Central

 Government  shall  be  laid  as  50011  as  may  be  after  it  15  made,  before

 each  House  of  Parliament  while  it  is  in  sessicn  for  a  total  period  of

 thirty  days  which  may  be  comprised  in  one  session  Cr  two  or  more
 successive  sessions,  and  if,  before  the  expiry  of  the  session  in
 which  it  so  laid  or  the  successive  sessions  afcresaid,  both  Hceuses

 agree  in  making  any  modification  in  the  rule  or  both  Houses  agree
 that  the  rule  should  not  be  made,  the  rule  thereafter  have  effect

 only  in  such  modified  form  on  be  of  no  effeet,as  the  case  may

 भ्रम्नेतर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाया  गया  ऐसा  प्रत्येक
 बनने

 के  तत्काल

 न  संसद की  दोनों  संभागों
 के  सम्मुख  जबकि  सभा  का  सत्र  चल  रहा  हो

 कुल  ३०  दिनों  एक  सत्र  या  एक  से  अ्रधिक  सत्रों  में  रखा  जायेगा  शर  यदि

 SASS  दवात  पर  SENT
 हो

 कि  उसा  ्य
 Ty

 मूल  मंप्रेज़ी में



 २४५६  भूमि  भजन  विधेयक  ३०  १९६२

 नियम  नहीं  बनाया  जाये  तो  ऐसे  नियम  यातो  परिचित  रूप में  यूपी  होगा
 या  लागू

 नहीं  होगा  जेसी
 भी  स्थिति हो  ।"]  (xx)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 free  महोदय :  खंड
 ange

 नया  खंड  है
 ।  इसमें एक

 संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया

 है  ।

 रेणुका  राय  :
 वह  मेरा  यह  श्री  कामत  के  संशोधन  के  अन्तर्गत  a  गया  है  |

 tat  स०  का०
 पाटिल  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पृष्ठ  २  पंक्ति २४  के  निम्न  दाऊद  रख  दिये

 ‘“Explanation—In  this  section  (00809  has  the  same  meaning
 as  in  clause  (e)  cf  scction  3  of  rhe  principal  Act  as  amended  by
 this  801

 धारा  में  समवाय  दाऊद  का  वही  श्रेय  है  जैसा  इस  अधिनियम  से

 मुख्य  अघिनियम की  घारा  ३  के  खंड  )  में  (७)

 महोदय  :  श्री  स०  का०  पाटिल  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  प्रस्तुत  न
 ।

 श्री  सिंहासन

 सिंह  का  संशोधन  नियम  बाह्  है  ।  उसमें  ase  भराया  इस  दाऊद  की  सही  व्याख्या

 नहीं हो  सकती  है  ।  गर्त  इस  प्रकार  के  शब्द  विधि  में  नहीं  रखे  जा  सकते  हैं  ।

 fe  wo  सेन
 :

 घारा  २३  भाग  २  में  है
 ।

 हम  उस  भाग  का  संशोधन नहीं  कर  रहे

 धारा
 २३

 बाजार  दर  से  प्रतिकर  देने  के  संबंध में  है
 तथा  बाजार

 दर
 की  व्याख्या  भी

 भाग  २३

 के  भ्रमित की  गयी  है  ।

 fet स०  मो ०  बुर्जों  :
 :

 यह  वैध करण  खंड  है
 ।

 माननीय  मंत्री  ने  पूर्ण  योग्यता  से  यह

 बताने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  सभी  बातों  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 सरकार  को  यह  बताना  चाहिये  कि  उन  मामलों  में  क्या  होगा  जिनमें  भूमि  का  अ्रजेन  gees

 को  मान्यता दिये  जाने  के  पूर्व  किया  गया  था  कौर  जिनमें  बहुत  कम  प्रतिकर  दिया  गया  था  ।  विधेयक

 का  खंड
 ४

 बहुत  हानिकारक है  ।  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  उन  लोगों  का  क्या  होगा  जिनकी  भूमियां

 बहुत  कम  मूल्य  पर  जीत  की  गयी  हैं  ।

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  हरजीत  की  जाने  वाली  भूमियों के  लिये  समुचित

 प्रति  कर  दिये  जायें
 ।

 जिन  मामलों  में  कम
 प्रतिकर

 दिया  गया  है
 ।

 उन  पर  पुनः  विचार  करना

 झा वद यक  है  |  यह  श्राइवासन  दिया  जाना  चाहिये  कि  निगम  क्षेत्रों  के  पास  की  भूमियां  उनके  बाजार

 मूल्य पर  जीत  की  जायेंगी ।

 रेणुका  राय  :
 मेंने  खंड

 ४  में  एक  संशोधन  की  पूर्वे  सूचना
 दी  थी  ।

 सरकार  विधेयक

 के  पारित  होने  के  wear जो  नियम  बनायेंगी  उनमें  कुछ  परिमाण  रखे  जाने  चाहिये
 |

 खंड
 ४

 केवल

 a

 मामली  मैं

 लागू  किया

 जाना
 चाहियें  वाना

 मल  अंग्रेजो  में



 २४५७ (६  tsew  भूमि  भजन  )  विधेयक

 यह  भय  ठीक  नहीं हैं  कि  सार्वजनिक  प्रयोजनਂ  का  अन्तिम  निर्णय  सरकार  करेगी
 ।

 मुख्य

 झधघिनियम  की  समस्त  धारायों के  संबंध  में  एक  व्यापक  विधेयक  यथाशीघ्र  लाया  जाना  चाहिये  ।

 ताकि  समस्त  प्रीमियम  में  नियम  बनाने  की  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  रहे  ।

 fet  त्यागी  :  यह  बड़े  सन्तोष  की  बात  है  कि  सरकार  द्वारा  दिये
 प

 श्राइवासनों
 से

 उन
 लोगों

 को  बहुत  राहत  मिलेगी  जिनकी सच्ची  शिकायतें  हैं  ।

 विधेयक  उच्चतम  न्यायालय  के  परीलोकन के  कारण  नहीं  होगा  क्योंकि  संविधि  पुस्तक में

 जाने  के  बाद  ag  अधिनियम  नहीं  रहेगा
 |

 सरकार को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  प्रतिकर का  पेशगी  भुगतान  किया  जाये
 ताकि

 दावेदारों को  न्यायालय  न  जाना  पड़े  ।

 महोदय  :
 प्रदान

 यह  है

 पृष्ठ  २  पंक्ति २४  के  निम्न  शब्द  रख  दिये  जायें  |

 “Explanation:-In  this  section  ‘Company’  has  the
 ine  meaning

 as  in

 clause  (e)  of  section  3  of  the  principal  Act,  as  amended  by  tk  act.

 धारा  में  समवाय  दाऊद  का  वही  नन एकला प्रथ है  जैसा  कि  इस  श्रधघिनियम से

 संबोधित  मुख्य  अधिनियम  की  धारा  ३  के  खंड  )  में  (9)!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 Pau  महोदय  :
 प्रदन

 यह  है

 कि  खे  ४  संबोधित  रुप  में  विधेयक  का  or  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खण्ड  ४,

 संस  जित  कप  पिक  से  जोड़  लिमा  भया

 ।

 खण्ड  ५,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 नयां  खण्ड  तक

 fat  स०  का०  पाटिल  :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 qs १,  पंक्ति ४  के  ध  निम्न  दाऊद  रख  दिये  जायें

 Amendment  of  1A,  Insection  3  of  the  Land  Acquisition  Act,  1894
 section  3  (hereinafter  referred  to  as  the  principal  Act),  in  clause  (e)

 the  following  words  shall  be  added  at  the  end,  namely

 any  other  law  relating  to  cooperative  sccieties  for

 the  time  being  in  force  in  any  state

 थारा  का  संशोधन  [  भूमि  अजन  अधिनियम  26k  इस  के  ora  मुख्य  af

 नियम कहा  के  घारा ३  के  खंड  (3  में  अन्त  में  निम्नलिखित

 शब्द  जोड़े  जायें  D ermieninints

 अथवा  सहकारी  समितियों  से  संबधित कोई  विधि  बो  कि  किसी  राज्य

 में
 उस  समय  जारी  हो  1]  (3)

 tye  waist  में



 faye RVUs  भ
 द ेमि  ध्यान  क  दै  दि  दे  (  ३०  FERR

 farmer  महोदय :  :

 Amencment  cf  In  section  3  cf  the  Land  Acquisitien  Act,  1894
 section  3  (hereinafter  referred  to  as  the  principal  Act),  in  clause  (८)

 the  following  words  shall  be  addcd  at  the  end,  namely

 any  other  law  relating  to  cooperative  sccieties  for

 the  time  being  in  foice  in  any  state’

 भूमि  अर्जन  अधिनियम  १८९४  इसके  मुख्य धारा  ३
 का  संशोधन

 नियम कहा  के  धारा ३  के  खंड  (=)  में  अन्त में  निम्नलिखित

 दाऊद  जोड़े  जायें

 बैरवा  सहकारी  समितियों  से  संबंधित  कोई  विधि जो  कि  किसी  राज्य

 में  उस  समय  जारी हो  ।"  (३)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 नयां  खण्ड  १क  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 खण्ड १,  अ्रधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  बड़े  दिये  गये  |

 |  श  t  स०  wo  पाटिल  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  विधेयक  को  संबोधित रूप  में  पारित किया  जाये  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  स्वीकृत  दत्त
 |

 श्री  त्यागी
 :

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  जो  आश्वासन  दिया  है  aren  हूँ  कि  उनको  पूरा
 किया

 जायेगा ।  इस  विधेयक  के  पारित हो  जाने  से  में  पूर्ण  सहमत  हूं  ।  लेकिन  इतना  कहना  चाहूंगा  कि

 भमिधरों
 को  उचित  मूल्य  अथवा  क्षतिपूर्ति  नहीं दी  जाती |  मुझे

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की

 कारी है  वहां  जमुना  विद्युत  योजना  क्षेत्र  के  लिये  जो  दस  वर्ष  पूर्वे  भूमि  ली  गई  थी  अरब  तक

 पूति  नहीं  दी  गई  है  ।  मेरा  सुझाव  तो  यह  है  कि  यह  क्षतिपूर्ति  भूमि  लेने  से  पहले ही  दे  दी  जानी

 चाहिये  ।

 fat  qo  कठ  भट्टाचार्य  :
 मेरा  विचार  है  कि  सरकार शीघ्र  ही  एक  व्यापक  विधेयक  लेकर

 भरायेगी  हो  सकता  है  कि  वह  जल्दी  न  अऩ्य ।

 wear  होगा  कि  Iok¥  के  अधिनियम  का  जानो  जल्दी  बदला  जा  सके  उतना

 ही  अच्छा  है  ।  कौर  इससे  सभी  का  लाभ  होगा  ।  झ्राद्या है कि fe  माननीय  मंत्री  शीघ्र  ही  यह  कार्य वाह ों

 करेंगे  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  इस  विधेयक  में  जो  संशोधन  रखे  गये  हैं  उनको  देखते  हुये  में  इस  विधेयक

 का  विरोध करती  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  भाग  ७  में  जो  प्रयोजनਂ  शब्द  प्रयोग  किये

 गये हैं  उनको  भाग  ६  में  किया  जाना  चाहिये  ।  भाग  ६  में  सरकार  को  पूर्ण  अधिकार  दिया गया

 कौर  यह  निर्णय करने  का  भी  अधिकार  दिया  गया  है  कि  सार्वजनिक  प्रयोजन  दादों  का  अभिप्राय

 Ta!  किन्तु
 भाग

 ७
 बिलकुल  अलग  है  ।

 मल  अंग्रेजी  में

 क
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 अन्त में  में  यही  निवेदन करुंगी  कि  एक  व्यापक  विधेयक  यथाशीघ्र  लाया  जाये  क्योंकि

 यह  बहुत ही  आवश्यक  है
 कि  अरन्य  भागों

 का
 भी  संशोधन

 किया  जाये  ।

 मा०  eto  ि. 0. घ्राण : म में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  साथ  ही  माननीय  मंत्री  महोदय

 को  उनके  भाषण  के  लिये  भी  ।  उन्होंने  अपने  भाषण में  सभी  कठिनाइयों  का  उल्लेख कर  दिया

 उन्होंने  अपत  भाषण  में  बहुत  से  wares  दिए  हैं  ।  म  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  वह  इस

 बात को  देखें कि  इस  अधिनियम  का  पालन  राज्यों  में  तथा  केन्द्र  से  इतने  अच्छे ढंग  से  हो  कि

 लोगों  को  शिकायत करने  का  कम  से  कम  अवसर  मिले +

 भी  ata  fag  महिला  :.  गुजरात  राज्य  में  ३  लाख  से  भी
 प्रा

 ऐसे  मामले  हैं  जिनमें

 १  पाई भी  क्षतिपूर्ति की  नहीं  दी  गई  है  a  अब  सात  साल  हो  गये  हैं  लेकिन  कुछ  भी  नहीं  दिया

 गया है  ।  लगभग  ६,०००-७,००० लोगों  को  भूमि  से  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।  पिछले  २  वर्ष

 से  खान  तथा  इंधन  मंत्रालय  ने  जो  भूमि  ली  है  उसके  लिये  भी  we  तक  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया

 गया  है  |

 कृषि  एक  सब  से  बढ़िया  उद्योग  है  क्योंकि  इसमें  राय  शरीक  होती है  इसे  उच्च

 प्राथमिकता दी  जानी  चाहिये  |

 इस  प्रस्ताव  का  मैं  समथेन  करता  हूं प्र ौर
 दिन  करता  हूं  कि  यह  विधेयक  दी  घ्लाशीघ्र लागू

 किया  जाये  |

 fat  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  लिये  मैं
 ने  प्रस्ताव किया  था  ।

 लेकिन  मेरी  ag  इच्छा  पूरी  होती  दिखाई  नहीं  पड़ती
 ।

 इस  विधेयक  में  परस्पर  विरोधी  बातें  इस  कारण  सरकार  पर  बहुत  जिम्मेदारी  ar  गई

 है  ate  आशा  है  कि  वह  उसके  प्रयास  में  प्र साधारण  सतकंता  से  काम  लेगी
 |

 क्षतिपूर्ति  देने  में  जो  विलम्ब  है  उसे  तत्काल  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार को  यह  भी

 सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  गैर-सरकारी  समवायों  के  लिये  अजित की
 की

 जानेवाली  भूमियां  केवल

 भाग  ७  के  ग्रन्थित  की  जाये  भाग  २  के  अन्तर्गत  नहीं  ।

 श्री  बाल्मीकी :  अध्यक्ष  इस  विधेयक  का  प्रभाव  अधिकतर  मेरे  क्षेत्र  पर  होने

 जा  रहा है  ।  किसी  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  का  किसी  बड़े  नगर  के  पास  होना  एक  दुर्भाग्य ही  है  tk

 खतरे से  खाली  नहीं है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  भ्राकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि

 यह  जो  बड़े  बड़े  नगर  फैलते  जा  रहे  हैं  उन  के  फैलाव  हमें  रोकना  ही  पड़ेगा  पौर  विशेष कर  ग्रामों  का

 are  ग्रामीण  किसानों  मजदूरों के  हित  का  ध्यान  रखना  होगा
 |
 मुझे  इसका  पुरा  विश्वास

 जैसा
 कि

 मंत्री
 महोदय  ने  झ्राइवासन भी  दिया  कि

 मेरे-क्षेत्र
 में  जो  किसान  कौर  हमारे  दूसरे  मज़दूर

 भाई  हैं  उन  से  जा  कर  मैं  यह  कह  ५  कि  उन  के  साथ  किसी  भी  प्रकार  का  न्याय  नहीं  हो  सकेगा  |

 हमें  इस  का  भी  पुरा  विश्वास  होना  चाहिये  कि  जिन  मजदूरों  या  गरीब  भ्रगदमियों की  जमीनें

 ली  उन  को  पुरा  पूरा  कौर  बाजार  भाव  से  भी  alae  दिया  जायेगा  ।
 इस  देश

 के  अनेक  भागों  में  घूमने  के  कारण  मैं  क्षेत्र  के
 खास

 पास  और  दूसरे  स्थानों  पर  ऐसे  बहुत  से

 केसेज  जानता  हूं  जिन  में  लोगों  की  जमीनें  एम्रोड़ोम  या  दूसरे  कामों  के  लिये  ली  गई  हैं  लेकिन उन

 को  उस  के  बाद  बसाया  नहीं  गया  उखाड़ा गया  उन्हें  ठीक  तरह  से  मुआवजा  भी  नहीं  दिया

 गया  है  |

 लाय  णाणणयणाणययताययशतयतयगएघथध

 मूल  भ्रंग्रजी  में
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 es
 थ

 ॥  |  ल  - Oo ft oT wet +g,  खास  तौर  से  दिल्ली  की  मास्टर  प्लेन
 व की

 वजह

 दल्ली  के  विकास  की  वजह  किसानों  के  ऊपर  नोटिस  सर्वे  हो  रहे  हैं  तथा  इस  प्रकार के

 कारणों  से  भी  किसानों  के  लिये  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।  उन  किसानों  को  प्राइवेसी  मिलना  चाहिये
 a उन

 के  पास  जितनी  भी  फायदेमंद  के  काबिल  जमीनें  हैं  उन्हें  किसी  तरह  से
 भी  खतरा  नहं

 केवल  उन्हीं  जमीनों  को  लिया  जायेगा  जो  कि  बंजर  या  उजड़  परती हैं  खेती

 नहीं  हैं  |  arcane  कभी  उन  को  लिया  भी  जायेगा  तो  उन  के  लिये  विशेष  रूप  से  पेशगी

 प्रियंका  zt  की  कोशिश  की  जानी  चाहिये  |  उनका  हर  प्रकार  से  पुनर्वास  होना  चाहिये  ।

 में  एक  और  विशेष  बात
 की

 प्रोर  श्राप  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  नगरों

 इन्दर  गरीब  आदमियों के  पास  भी  जमीनें हैं  छोटी  जसे  कि  दिल्ली  में  ही  देख  उन

 _  पर  मालदार  लोगों  दौर  अधिकारियों  या  दूसरे  लोगों  की  कुचेष्टायें
 जो

 होती
 उन से  भी

 उन

 क्षा  की  चेष्टा  की  इस  का  श्रीनिवासन भी  मिलना  चाहिये  ।  ह  :

 जो  केसेज  यहां  होते  हैं  उन्हें  सरकारी  FT
 से  किसी  प्रकार  की  सुरक्षा  नहीं  मिलती  _  ग

 i
 ||

 है
 कि  पाप  के  द्वारा  उन्हें

 सुरक्षा  मिलेगी  कौर  जब
 भी

 इस  के  सम्बन्ध  में  रूल  बनाये  जायेंगे
 प्रकार  से  उन  की  सुरक्षा  का  ध्यान

 '
 रक्खा  जायेगा  |

 aaa जो  यह  बिल  में  प्रभावित  हो  कर  उस  का  स्वागत  तो  करता  हुं  लेकिन  फिर is

 मेरे  मस्तिष्क  मेंह  भय  है  कि  कहीं  इसका  दुरुपयोग  न  हो  हालांकि  गरीबों  के  भ्र धि कारों  की

 रने  के  लिये  श्राप  को  विशेष  प्रकार  के  अ्रधिकार  प्राप्त  लेकिन  उन  लोगों  के  अधिकारों तथा  ्

 ba
 गी  रक्षा  बहुत  नहीं  होती  है  ।  श्राप के  मस्तिष्क में  यह  बात

 लेकिन  इस  प्रकार  से
 गरीब  आदमियों  के  किसान  मजदूरों  के  की  रक्षा  करने  के  लिये  जागरूक  रहेंगे  और

 ध्यान  रखेंगे  कौर  उन  के  साथ  नहीं  हो  सकेगा  |
 ह

 ह
 स०  का  पाटिल  में  मानता  हैं  कि  सरकार  पर  बहुत  भारी  दायित्व  AT  जात ्ता

 सरकार  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वह  जो  afar z=  यहां  सभी
 को  देती  है

 Spur  es

 गमा  उसकी

 ययी  रहना  संभव  नहीं  होगा  ।  इसलिये सभी  के  सहयोग  की  आवश्यकता
 _

 अंत  में  मैं  यही
 ~  सड

 करता  हुं  कि  यह  विधेयक  पारित  कर  दिया  जायेगा  ह

 xt
 प्यार  |

 प्रश्न
 यह  है  :

 ं

 ्
 क  विधेयक को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।

 थ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  च्

 Be

 सभा का  काय

 काय  मंत्री  सत्यनारायण  :  निर्धारित  कार्यक्रम  में  हम  कछ
 पिछड़  गये

 तथा हैं  क्योंकि  बहुत  सा  समय  भूमि  wort  भाषायी  wer  संख्यकों  के  आयुक्त
 के

 प्र

 सं  घान  संशोधन  विधेयक  पर  खर्च  हो  गया  है  ।  इसलियें  हमें  e  सरकार

 हे  करनी  होगी  ताकि  हम  राज्य  सभा  को  भेजे  जाने  वाले  काम  को
 Y

 ता  त

 के  वह  भी  षष्ठ  की  समाप्ति  से  पूर्व  कार्यवाही  कर  सके  |  id

 सकें  ।

 ह

 gg  ae

 थ

 OO
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 इस  कारण  मेरा  है  कि  अनुसूचित  क्षेत्र  तथा  भ्रनुसुचित  हल  क्षेत्र  आयोग  के

 वेदन  पर  ६  को  अथवा  कुछ  पहले  जैसे  ही  विधायनी  काम  पुरा  हो  विचार  किया  जाये

 इसी  प्रकार  रिजर्व  बैंक  विधेयक  तथा  बेकिंग  समवाय  विधेयक

 पर  कल  विचार  किया  जाये  |
 ora  है  कि  सभा  इन  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  विचार  करेगी

 pa  हरि  विष्णु  कामत  ( tartare )  :  आगामी  सप्ताह  के  सरकारी  कार्यक्रम  के  बारे  में

 क्या  श्राप  लगते  सप्ताह  कोई  वक्तव्य  देंगे  ।

 महोदर  जी

 रेणुका  राय :  सरकारी  संस्था  नों  सम्बन्धी  संकल्प  कब  लिया  जायेगा  ।

 महोदय  :  ag  wat  लिया  जायेगा  ।  wa  सभा  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  लोक-सभा  ३१  PERLV/eX  १८८४  के  ग्यारह

 बजे  तक  @  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 विवि  —  ि  ye

 मूल  अंग्रजी  में
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